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_ प्रशक्कथन 


इस शोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों और द 





का छत दृष्टिटि में अध्ययन किया गया है कि इस राष्ट्रीय संगठन ने अपने जथा- _ 


पना के समय ते लैकर स्वतन्त्रता की प्राणप्ति तक संवैधानिक पारिवर्तनों के विघय 


में कैसे विदयार प्रस्तत किये 9 जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हयी, इसके संस्थापकों 





ने प्रशासनिक तन्‍त्र पर ध्यान केनिद्रत करना आरम्भ कर दिया । इसके संस्थापकों' । 


ने आरम्भ ते ही संवैधानिक पारिवर्तन के सज्लाव दिये | ।885 में ॥99 तक कांग्रेस | 
ने तत्कालीन प्रचलित संविधान को परिमार्जित करने के प्रयास किये । दूसरे बब्दों 


मैं कांग्रेत का अधिक ते अधिक यही प्रयास था कि ब्रिटिश संसद व्यापक संवैधानिक 


सथधार करके भारत में संसदीय प्रणाली आरम्भ करे | 


एक और कागेस ने संवैधामिक अधिनियमों को ल्यापक बनाने के सन्नाव द 


दिये तो दृतरी ओर ॥892 और ।909 के संवैधानिक अधिनियमों की कमियों की _ 


ओर भी # ब्रटिष्य सरक 





अपनी ओर से भी योजनायें प्रस्तत करणा अरम्भ कर दिया | 








दाल, मोतीलान नेहरू, शेनीडे 
'निक पारि 





[तनों पर 


विचार किया । छ्न राष्ट्र नेताओं के विद्यारों का 





का प्रमुख उद्देषय रहा है ।._ 








[र का ध्यान आकर्षित किया | इसके साथ-साथ कांगेस ने 





ब्तैन्ट आदि राष्ट्र नेताओं ने नयी दृष्टि ते के धा+ | 





मिला, उन्होंने पहले ते सविदारित संवैधानिक प्रस्तावों को संवैधानिक दाँचे का 


स्वरूप प्रदान कर दिया | 


.. इत शोध का शक उद्देष्य यह भी है कि इसके द्वारा कांग्रेस की छत्त रे ल्‍ 
मांग की ओर ध्यान केन्द्रित करना कि भारतीय संविधान का निर्माण केवल 
भारतीयों शरा हो, विदेशी शासकों द्वारा नहीं | स्वराज दल के निर्माण 
में लेकर ॥9५7 तक अनेक प्रस्तावों में कांग्रेस ने शक संविधीन सभा के गठन की मांग 
की' और यह दावा प्रस्तात किया कि केवल भारतीयों को ही अपने देष़ा में प्रभावी 


होने वाले संविधान का प्रार्य तैयार करने का अधिकार है । 


इस शोध में अलग-अलग संवैधानिक अधिनियर्मों के पारित होने के 


... पश्चात कांग्रेस द्वारा अपनाये दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है।..... ल्‍ 


प्रस्तत शोध-प्रबन्ध की शोध अवधि में मल्ले केन्द्रीय ग़न्थालय काशी 


हिन्द विरवविद्यालय, नेहरू भेमौरियल एण्ड लाइब्रेरी तथा सप्र हाउस नयी 








दिल्ली और अन्य संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त । | श 


रहा, जितके लिये मैं इन सबको धन्यवाद देता हैँ यु मर मय 


डॉ. जेपी. मिश्रा, प्रोफेसर इतिहास हन्द जब 
हे को निर्धारित करने मेँ जो भरतक परिध्रम किया 





विभाग, काशी ' 


न ४५ । 


विद्यालय ने संरचना और स्वर 














डॉ प्रेम नारायण दीख्ित विभागाष्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, 
प. जवाहरलाल नेहरू कालेज, बॉदा ने इस शोध-प्रबन्ध को तैयार करने में जो 


अथक पारिश्रम किया है, उत्तके लिये आभार प्रकट करना मैरी प्रमीत कर्तव्य है 


यह शोध उन्हीं के निर्देशन में पर्ण हुआ, उन्होंने समय-समय पर अमल्य सल्लाव देने 





ले सका है । 


मैं अपने परिवार के तमस्त सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्‍्होंने .. 


शोध कार्य को पूरा करने में सहयोग दिया है । 


अन्त में, तुयोग्य और यज्ञस्वी लेखकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना... 


चाहता' हैँ जिनकी पत्तकों का यहाँ उपयोग किया गया है | 





रमेश चन्द्र बाजपेयी.... 


की कुपा की । आदरणीय दीक्षित जी की प्रेरणा से ही यह शोधप्रबन्ध यह रूप... 

















अनुकुम दि 
गज पुद्ठठ संख्या 


प्राक्कथन 


सहायता ऋामातीएअा १०8२६७७, दावा, अफाफयाक रपट 
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उन्‍नीतसर्वी सदी की प्रशासनिक व्यवस्था का ल्‍्वकृपा.. 5- +% 

- गिचित मध्यम वर्ग का उदय... || 5 मो] 

- आराम्भिक कागेस.. ; हे 

- काग्रेत द्वारा अधिवेशनों में संवैधानिक सुधारों की मांग 7-0 

- ब्ित्गि संसद से हस्ततीिप की झग | || []--. 5. 

- अधिनियम की व्यवस्थायें क्‍ [5 - 6 

- विभिन्‍न काग्रेस अधिवेशनों में स्वीकृत पुस्ताव |6 - 20 

- |892 के भारतीय कॉसिल अधिनियम के प्रति 2] «+ 2 
का ग्रेस का दृष्टिकोण फ बी 

- बीसवीं सदी के आरम्भ में संवैधानिक परिवर्त.. 25-28 
पर कांग्रेस का बल 5 मु कह गत 





प्वितीय अध्याय: ॥909 का कौंसिल अधिनियम और कांग्रेस  + लत [25 किक 5 
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- बंगाल विभाजन और काग्रैस में उभरती उगवादी लहर 352 - 3७ क्‍ रा क्‍ 
- मार्ले और मिप्टों का दि ट्क ला है 
- फाग्रिस की मांग पर ड्रिलि प्रतिक्रिया 25 8 
- गोखले की मध्यस्तता ५0 + ५] का 
- 908 की मद्रास काग्रेस ५ + पड़ 

+ 4909 का सुधार अधिनियम और 
गौखले द्वारा प्रस्तुत संदे 





कागैस - फ्डनफा 


है, है हे 





धानिक सुधार प्रॉजना  -  -भक१ ७४507 :-. 
[ग्रेस लीग संवैधा।ननिक सुधार योजना 507 
उन्‍नीस राष्ट्नेताओं का प्रतिवेदन... 52 «० 55. 
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चतुर्ध अध्याय : स्वराजवादियों की संवैधानिक सुधारतीति और नेहरू. 90 -। 25 
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गाफाडए कफ यका फ्रोण्णेसरक परमंफरकात पफशीकण्पकेण बजाज, 


* की जिले लॉडिएकोाएं को फंलर दिलों पे अपन 92+- 79५. 





- संवैधानिक प्रणाली में मल पारिवर्तनों की स्वराजदल 9५ - १६ 
कु गांग ः 


- |926 के 'तिथान सभाओं के भमिर्वाचन 96-98... 5 ल्‍ 


- स्वराज योजना का प्रारूप तैयार करने के 98-0। 





आराम्भिक प्रयात् क्‍ है 
-“ ताइमन कर्मीशन का कांग्रेस द्वारा विरोध |0। -0५ | 
“ ताइमन कमीपान का प्रतिवेदन क्‍ [0% -]07 " 


- सर्वदलीय सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों पर विद्यार- ।07 -।09 
'घिमए 





मुल्य सुझाव के 09 >> फि 
“« परालवालला के दलीय सम्मेलन में है सेलक्ल 











पंचमअध्याय : गोौलमेज सम्मेलन और ।॥955 के अधिनियम के | 2५4 - ।77 


लारकक खफा मस्‍ांद्राकयक. फीपकेफएंण सजफ्रीकक,. फपाीक कॉसफप्रएम आरा दायारफ्रक न्‍कमअाआ, अपएमापा" अंजाकाप्रमेक्र प्रफलसंपक ल्‍कयाकाफस्‍क् प्राप्रदयफ0 पफ्रदक ४रश्रयक पणाफ्राक,. पम्पाद डाक ंमप्दइपक पंमपा «टला, 


- लनन्‍्दन में प्रथम गोलग्रेज सम्मेलन क्‍ [26 - 29 
- करायी काग्रेस के निद्रण क्‍ [50) - | उ5 
- दूसरा गोलम्ेज सम्मेलन [उड - 57 


- 932 के साम्पुदाधिक निर्णय का गांधी जी [58 - | पड़ 
जरा लिरोध और पना सम्रझौता 


- 939 का १चेत पत्र और का्ेत [ड - [५7 


- केन्द्रीय विधानम्तभ्रा के निर्वाचन में कागेस का [47 + 5 
सम्मिलित होना 





बिल सत्तद हारा ।955 के आधिनियम 
स्वीकत्ति 


[955 का अधिनिया हौर कांगेस की नीति पक पंत 





| 





प्ंष्ठम्‌ अध्याय ; प्रान्तीय स्वायत्तता द 20 504 / मद 


कलाछााएा साका0ज7 क्राजरकआ फतततादी तरफरपंक। तरपरकर्णत फसशआश!ं (0मफ्क गाहराश्फाए 'फललाचाएक धाजाबाए बब्यअाथत कमाया) शशाएशाशक्‍क वस्दायकक अता।58ा0 र्राफयाएं धताकरता अप्हयारत आधार प्रााश05.. बाजार कायप्रजमा. कफ धदानमार 


- प्रातीय ज्वापत्तता कार्यकुम में भ्राग लेने का 78 :- .]8।.- 
कांग्रेस का निर्णय क्‍ 


- मागेैस का चुनावी घीछणा पढ़ हो पी किक 5 ह | 
- ।9ड57 के विधानत्तभाओं के निवाचन 89 - 4 68 
- 937 के चुनावों में कांग्रेस की सफ्लतायें |89 - 92 
- सरकार बनाने के विद्रथ में काग्रेस की नीति ।92 - ॥99 


और उससे उठा विवाद 








- काजैस मंत्रिमंडलों का त्यांगपत्र ... 5 205-+ शी 5. | 
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फजपीय 


5 हम अध्याय 
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शाएंगाकांशो हक %आ/#कों.. तगरततिओ जायतप्रोजए ऑजतेबनेशन 


है 


कि 
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नए पाल जाट 


लीन संवैधानिक गातिरोध 
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सावधाः 


(७७७०७०७०७७०७७ 


959 में संवैधानिक गतिरोध की ए्थित्ति 
9५0 में रामगट में काग्रेस का अधिवेशन 


परहापुद् के समय संवैधानिक 
पता न होना 





सुधार के प्रश्न पर 


अगल्‍्त 79५0 का प्रस्ताव हारा अस्वीकृत 


०५० 


क्ागेल 
फकिप्स फ्िान एस्ताव और कागेस दष्टिटकोण 
[955 का पिपला सम्शौता 


कैबिनेट फ्रिन योजना और कागेतस 


दुद्ि ह्क्ोण 


स्तारिय सरकार का गठन 


नि 
चल हूं 
| 


स्भा का निशाण और नीति निर्धारण 
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काग्रेस हारा संविधान सभा की मांग पर 


निह्तार जार 
है है>7 मे ह.3] जी गुट ” फ्रेज़ ग्रथ जाविधान अग्ा हे 
प्रश्न पर ब्रिटिश नीति में परिवर्तन और कांग्रेस 
जए है छ्सक हु ।ह रे हे 

६88 थे आनलाराए फ़े आगाज एल कै 
संभा की याण पर जोर 
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और साविधान म्भा का गढन 


गाए त सा विधान 


[9५%0 के 'निर्वायन 
नाल और झाठन 


तभा के अधिकारों और कार्पों जे 
में आरामगम्धिक पतभेट द गे 


सता हे ॥शितेएास 
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प्रथम अध्याय... 


5 554 89 7 * 


आराम्भिक कांग्रेस की संवैधानिक सधारों की मांग 


दे पी सकी रे पक शक चाट 80 हा 2 5 आिक शक शा 2 जे बाल सा बा पाक खा पाक बा शा खाक घक 2 हक आकक हक पा पाक शक पा 


उनन्‍नीसर्वी सदी की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप 
शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय 

 आराम्भिक कांग़ेत क्‍ 

कांग्रेस द्वारा अधिवेशनों में संवैधानिक सझधारों की मांग 

क्‍ "ब्रिटिश संसद ते हस्तद्षैप की माँग 

है. अधिनियम की उ्यवस्थायें क्‍ 2 पक 

विभिन्‍न कांग़ेत अधिवेशनों में स्वीकृत प्रस्ताव 

[892 के भारतीय कौसिल अधिनियम के प्रति कग़्िस का 
दृष्टिकोण... क्‍ क्‍ 

पर्वीं सदी के आरम्भ में संवैधानिक परिवर्तन पर 


कांगिस का बल 




















नीसवीं लदी के अन्तिम दशकों में भारतीय राजनीति का 


नया स्वरूप उभरा, नये प्रकार के भारतीय राजनी तिज्ञों ने भमिका निभाना 





अरम्भ कर दिया और ॥885 मे एक राष्ट्रल्यापी राजनीतिक संगठन की 
ल्थापना ते वह मंच बन गया जिसके आधार पर देश की समस्याओं पर द 
गहराई से विचार हो सकता था | इती से 885 को भारतीय राजनीति 

की एक विभाजित रेखा माना गया है | 28 दिसम्बर, ॥885 को भारत के 
प्रत्तिद नगर बम्बई में बहत्तर जाने-माने भारतीयों ने जो सम्मेलन आयोजित 


किया वही भारतीय राष्ट्रोय काग़ेस का पहला अधिवेग़न कहलाया | इत्त 


अधिवेशन की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इत्त स्थान पर शकत्रित न्‍ 
लोगों का उद्देश्य था -*राष्ट्रीय प्रगति के उद्देश्य में जुटे हुए व्यक्तियोँ का... 





8 2)! 


भारतीय राष्ट्रीय कांग़ेत शक स्थायी राजनीतिक संगठन तिद हु 





लगातार इसके अधिवेशन प्रत्येक वर्ष भारत के किसी न किसी नगर में आयोजित हर 





रहे । कागेत 





ल्‍ कांग्रेस की विचारधारा और संदहै 








दुसरे से परिचित होना और इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करना।" |. 


का महत्व समय के साथ बढ़ता गया | इस अध्याय मेँ आर- 


५ न्‍ दिल मिलिल किक लक कट कद कल ५ घ०३24 उदाउताधकाबरतासचपलकाकबरपन्ाणरावला5 5पयतापतउ< कद पशाधरचपरचचत पर तप वकालत 
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प्रभा वित्त हुआ । जैसा तत्कालीन वातावरण और प्रशात्चनिक संगठन था और 
केन्द्र तथा प्रान्‍्तीय सरकारों का जो स्वरूप था, उस्ती के अनतार इन राज- 


नीतिज्ञों में संवैधानिक सुधारों पर ध्यान दिया । 





उन्‍नीतसवी सदी की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप 


भारत में उन्‍नीतवीं तदी के उत्तरा्द्ध भें प्रायः श्कात्मक प्रशासमिक 
व्यवस्था थी । जिम्तमेँ केन्द्रीय सरकार को अधिक से अधिक गशक्तिशाली बनाये .. 
रखने का निर्णय किया गया था। इस जस़मय की प्रशासनिक व्यवस्था पर्णर्प ते 


स्वेछाचारी थी । प्रशासकों के उर यदि कोई नियन्त्रण था तो वह. लन्‍्दन 





स्थित गृह सरकार का था | ब्रिटिश संसद का नियन्त्रण था, ब्रिटिश सरकार 
का नियन्त्रण था | यद्दि सरकार 'किसी के प्रति उत्तरदायी थी तो वह गह द ३ डी ज 
तरकार के ही प्रति थी। भारतीयों की भूमिका नगण्य थी। ॥857 की क्रान्ति. 





के उपरान्त जब प्रशासनिक ठ्यवस्था परा विचार किया गया तो केवल इतना 


माना गया कि भारतीय अथवा प्रान्तीय शासन में भारतीयों के विचारों को 

















वे मनोनीत होते थे | गवर्नर जनरल या गवर्नर को उनके मनोौनयन की परी 
स्वतन्त्रता थी | इस अधिनियम के द्वारा जो पहले तीन भारतीय गवर्नर 
जनरल की कार्यकारिणी में जोड़े गये थे, वे पटियाला के महाराजा, बनारस 
के राजा और होल्कर राज्य के मनन्‍्त्री दिनकर राव | इ्त्त प्रकार उच्चतम 
कॉलसिल में केवल राजा महाराजाओं को या फिर 'रियात्र्तों में कार्यरत प्रसिद्ध 
ठ्याक्तियाँ' को स्थान दिया गया । इसका अर्थ यह हुआ कि भारत ए्थित 


ब्लिटिश सरकार ने केवल उच्च वर्गों के प्रतिनिधियों को ही प्रशासन में शामिल 
हे क्‍ 








करने का प्रयात्त किया । 


86। में भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने की नीति का 





जिस प्रकार ते पालन किया गया उतते भारतीय सन्तुष्ट न हो तके । गर्वनरः 





की कौलिल ते जड़े ये लोग भारतीयों के न तो प्रतिनिधि थे और न 
उन्‍हें ऐसा माना गया | 





हुआ | अब तक भारत में पाँच विश्वविद्यालय स्थापित हो चके शे 














लिख नलय॒व॒क तत्कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवत्था 





प्रभावी भभिका इसी शिक्षित मध्यम वर्ग ने निभायी | ये लोग 3गिजी पद़े- 
लिखे थे | उदारवादी विद्यारों ते प्रभावित ये | स्वतन्त्रता, समानता और 
प्रजातन्त्र के प्रति उनकी गहरी आस्था थी और ब्रिटेन की शासन प्रणाली के 


समान प्रजाता-्त्रिक शात्नन प्रणातली को भारत में लाग करना उनका लक्ष्य था। 


आरतीय राष्ट्रीय काज़िस के मंच से उन्होंने ब्रिटिश संसदीय प्रणाती को, उत्तकी _ 


प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को किसी न किसी प्रकार से भारत में यथाशीपघ्र 


अपनाने पर बल दिया । 


आराम्भिक कांग्रेस 


चगणाश+ खष्यकाक प्रभात शेज एक धामोषाा रैगप्रत: -कयदापाक प्रयककाओ आयात द्दाकात प्रक्रफा प्टपक 


885 से ।905 की अवधि में कागेतप्त के नेतत्व ने लगातार एक ही 


प्रकार का दष्टटिकोण अपनाया और जो परिधि उतने एक बार खींची थी 


उत्ती परिधि में रहकर कांग़ेस संगठन को चलाने का प्रयास किया गया । इतत 


युग की काज़ित की पहली प्रमुख विचारधारा थी ब्रिटिश तरकार कै प्रति 
गहरी आतल्था और ब्रिटिश शासन को बनाये रखने में विप्रवासत । इस समय 
के काग्ेस नेताओं को मानना यह था कि ब्रिटित शासन भारतीयों के कल्याण 


लिये आवश्यक 








है | अतः उन्होंनि तत्कालीन ब्रिटिश शासन को चनौती देने 


के स्थान पर सहयोग करना लक्ष्य बनाया । चौथी काम़ेत् की 





की प्रस्तुत करते हुए उमेश चन्द्र बनर्जी ने इस प्रकार लिखा - 



































आधारभत तथ्य को स्वीकारते त्येक शिक्षित भारतीय का यह कर्तव्य होना 
प्राहिये (कि वह शासन करने वालों को इस प्रकार से सहायता करे कि जिससे 
वे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उपाय कर सके । सभी वर्गों श्वं सम- 


दायों को प्रततनन कर सके और ब्रिटिश साझाज्य की प्रजा को ज्नतष्ट कर 
। कै । लि 








.. इस प्रकार के प्रस्ताव प्रायः प्रत्येक अधिवेषन में पारित होते रहे पे 
और कांग्रेम्त के वार्षिक अधिवेशनों में लगातार ब्रिटिश शासन की प्रशंसा का 
स्वर गैजता रहा | कांगज़ेस के पहले अधिवेशन में उसके अध्यक्ष ने कहा था - 

भारत के लाम के लिये ब्रिटिश सरकार ने बहुत कुछ किया है लेकिन उते.._ 
अभी बहुत कुछ करना बाकी है ।" इस प्रकार की शब्दावली समय-समय पर 

हरायी जाती रही जितते यह प्रमाणित होता है कि आराम्भिक बीत वर्षो 
में भारत स्थित ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने की नीति अपनायी गयी । 
इस अवधि में कांग्रेस के भेताओँ को पूर्ण विश्वास था. कि उनके तर्कों और 


८यान से सना जायेगा तथा ब्रिटिश शासन आवषप्यकतानतार 





प्रस्तावों को 
कार्यवाही 


पुग था औ 





करेगा | यह कहा जा सकता है कि आराम्भिक यंग प्रतीक्षा का 





विश्ववात॒ का युग था तथा वैर्य ते ब्रिटिश सरकार से प्रार्थन 








का युग था । शेते तमय में भारतीय राष्ट्रोय कांम़ेस ने जब संवैधानिक 


मांग की तो उस 


करने 











का उद्देषय ब्रिटिश संसदी 
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था कि जब वे कांग्रेस के मंच से ब्रिटिश सरकार से अपील करेंगे तो क़॒मिक रूप 


से भारत में तवैधानिक सधारों का सिलसिला चल पड़ेगा । यह आशावषादी 





दष्टिकोण क्‍या था १ इस यग में आशावादी दृष्ष्टिकोण के समय 'किह्त कार 
के संवैधानिक प्ुधारों की मांग की गयी और कैसे संवैधानिक पारिवर्तनों की 


कल्पना की गयी । इ्लकी चर्चा का यही महत्व है | 





काग़ित द्वारा अधिवेशनों में संवैधानिक सुधारों की मांग 


अपने स्थापना के ताथ ही. कांग्रेस ने संवैधानिक पारिवर्तनों पर ध्यान 
देने का क्रम आरम्भ कर दिया | पहले अधिवेशन में ही कांग्रेत ने संवैधानिक 
स्वरूप में परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया और इसके बाद प्रायः प्रत्येक 


अधिवेशन में संवैधानिक पारिवर्तनों पर कम या अधिक चर्चा' जारी रही ।. 


काग़ेत के नेताओं को यह भन्नी मौँति मालम था कि ॥86। के. 
भारतीय कौसिल अधिनियम को संशोधित करते हुए पुनः कोई न कोई संवैधा- 
निक अधिनियम पारित होगा | तामानन्‍्य छूप ते बीत वर्षों के पश्चात्‌ कोई 
न कोई संवैधानिक अधिनियम पारित होता रहा था | पर्ववर्ती कौंसिल अधि 
नियम के पारित होने के बीत वर्ष पहले ही बीत चुके थे | अतः यह सभी को 














कांजिस ने पहले अधिवेगन में प्रतिनिष्वचि शासन प्रणाली के अपनाने पर 
बल देते हुए जो प्रत्ताव पारित किया उत्तका मुख्य अंग यह था कि यह काग्रेस 
आवश्यक समझ्जत्ती है कि केन्द्रीय एवं प्रान्‍्तीय विधान सभाओं में सधार और 
विस्तार किया जाय और यह भी चाहती है कि अन्य प्रांतों में पिष्ेषकर _ 
उत्तर षाशिचमी प्रान्त, अवध तथा पंजाब में इसी प्रकार की विधानत्भाओं 


का गठन किया जाय 


कांग्रेत मे दूसरे अधिवेशन मेँ संवैधानिक छुधार की विस्तृत योजना... 
प्रस्त्त की और मांग की, कि इत योजना की विस्तृत तथा व्यापक परीक्षा 
की जाय । काज़ित ने प्धार के बारे भें अनेक तिदान्त प्रतिपादित किये, जो _ 


इस प्रकार थे - 


|... संगठन के बारे में कांग्रेस का कहना था कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय.... 


'विधानतसभाओं में पर्याप्त संख्या में सदस्य हो । इसी समय इसी 





प्रस्ताव में कांग्रेल ने यह भी कहा कि कम ते कम इन घिधान- 





: त्माओं मेँ पच्चास प्रतिशत सदस्य चुने हुए हो । पच्चीत प्रतिशत... 
से अधिक सदस्य अधिकारी न हाँ और पर्व अधिकारियों की 


संख्या पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो | 


वलानलबकदयाधकनकाताागानपलगदाकाारपानमयदालायापना चला पतपकरपकपा तन तल नम" सका 


दब कं 
9० के रे 








तदस्यों का चुनाव जिला परिषद्‌ द्वारा, नगर पालिका समितियों 
द्वारा, व्यापार मण्डल तथा विश्वविद्यालय द्वारा हो सकता था | 


मद्रात तथा अन्य प्रान्तों में भी इसी प्रकार के अप्रत्यक्ष चचाव का 


प्रस्ताव किया गया जितमें सीमित संख्या में लोगों को मत देने का _ 


अधिकार दिया जा सकता' था | 


3... काज़ित ने यह भी प्रस्ताव किया कि किसी भी चुने हुये या मनोनीत 


'विधानप्तभा के सदस्य को सदस्यता के कारण किसी प्रकार का वेतन... 


न दिया जाय तथा न ही कोई भत्ता दिया जाय । केवल गैर 
तरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता देने के प्रावधान की उंल्तति 
की गयी ॥ 


काग़ेत ने विधामतभाओं के अधिकारों को बढ़ाने भी मांग की। 


जिसमें मख्य मांग थी बजट को विधान सभाओं में प्रत्तत करना और उस पर _ 


कँ 


तंदस्यों को आलोचना का अधिकार हो । इ्त्ती समय कांगिेस ने विधान सभा 
के सदस्यों को यह अधिकार देने की मांग की कि वे कार्यकारिणी से प्रान 





0 


सरकार को संवैधानिक परिवर्तन करने का पर्याप्त अवसर देना चाहती थी। ० 


कांग्रेस का पाँचवां अधिवेशन संवैधानिक प्रत्तावों की दुष्टटि ते महत्व- 





पूर्ण हुआ क्योंकि काज़िस ने इस अधिवेशन में उंविधा-सिक सधारों की शक योजना क्‍ 
प्रस्तुत की और काग़ेत अध्यक्ष से अपील की कि चह टिश संसद के सदस्य चार्ल्स 
ब्रडलाफ को यह अधिकार दे कि वे काग्रेत की योजना को ब्रिटिश संसद के सम्मुख े 
प्रस्तत करें । अन्ततः कोई भी कॉसिल अधिमियम ब्रिटिश संसद द्वारा ही पारित 
होता था। अतः काज़िस ने यह उचित समझ कि ब्रिटिश संसद को ही संवैधानिक 
पसधार करने को कहा जाय । इत चिस्तत योजना में कछ पहले के प्रस्ताव और 


नये प्रस्ताव शामिल किये 





गये | केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानतभाओं के 
सदस्यों के चनाव के बारे में पहले के पारित प्रस्तावों को दोहराते हुए 


सदस्य संख्या के आधे सदस्यों को चुनाव प्रणाली द्वारा निमुक्‍त करने का प्रत्ताव 





किया' गया | लेकिन मतदान के अधिकार के विषय में कग़ेस ने पहली बार 
और व्यापक मांग की | उसका कहना था कि कुछ योग्यतायें रखने वाले प्रत्येक _ 


भारतीय को मतदान का अधिकार दिया जाय | ब्वत्त पतल्ताव ते यह 





सिद्र होता 
है कि कांग्रेस चनाथव प्रणान्नी को अधिक से अधिक व्यापक बनाने के पक्ष में थी 





और इस सम्बन्ध में उसने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये । इस अधिवेशन में यह 





भी कहा गया कि सभी 





न्द्रीय और प्रान्तीय विधान तभाओं के निवाचनों 





मं पेपर का प्रयोग हो | हर दृष्षिट से संसदीय प्रणाली 





पालन व्यवस्था के पक्ष 





भें कांग्रेस ने एक प्रभावी 


'अरउटरतीवलरतापटपपानकनन कण मत लापता छर्पाक उप करके चर्च कपास लारचकाध करन त दास लक लि का कल न्‍ आलम पाए <घरत चकपक कसर 





[] 


ब्रिटिश संसद ते हस्तक्षेप की मांग 


दाद कम्यथाक कप्रयाधत साकददद॥ धागा माया कददादद३ प्रधायाका पपमपराप+ डक #ध0070- प्रधापददा दातवप५ धपबामय+ चंदा: एप्प वाजम्यप> पक्के पकाधारंक बाफफफ व्यपययाद कमाया चपाथष्ता ध्यठदादाक 


यह विचार करना आवश्यक है कि काजिैस के प्रस्तावों ने आगामी 


संवैधानिक सधार योजना को कित सीमा ज्ञक प्रभावित किया और उततके प्रस्तावों 





पर कितना ध्यान दिया | तत्कालीन गवर्नर जनरल डफरिन ने परिवर्तित परि 
प्थितियों के अनत्तार विधान सभाओं के स्वरूप में परिवर्तन के विचार को स्व॑ 
कार किया । छत गवर्नर जनरल ने कार्यकारिणी पारिषद्‌ की तीन सदस्यीय एक 
तमिति नियकक्‍त की जिसने दत्त अक्टबर ॥888 को अपनी शक एिपोर्ट प्रस्तत की। 





इस तमिति के ताथ यह घिचारा उभरा' कि विधान पारिषदों के चुनाव और कार्य 
प्रणाली के बारे भें परिवर्तन करने का उचित स्थान प्रान्तीय विधान परिषदें..... 
थी । इस गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त समिति ने कौंसिलों को प्रभावी बनाने .. रा 
का लुन्नाव दिया | * हफरिन का कार्य काल समाप्त होने के बाद जब लेन्सडाउन 
नया गवर्नर जनरल बना तो उसने भी पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल के स्वर में स्वः है 


मिलाया | इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय प्रशासन के उच्चतम 





स्तर पर विधान पारिषद्‌ के सदस्यों के चुनाव और उनके अधिकारों पर विदयार: 





करने का तमर्थन किया गया था। 





मुख्य और निणायिक प्रश्न था - गृह सरकार का रूख | 


त सचिव द्वारा लिखा गया ग्यारह फरवरी 





।89] का पत्र उपलब्ध है 
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करने को हिचकिया' रहा था क्योंकि उग़ विचार रखने 





वाले कित्ती भी सधार 
को अधिक नरम मानेंगे और प्रतिक्रियावादी विधेयक को क्राम्तिकारी कहेंगे। 
प्रधानमन्त्री' तेलिसबरी का मानना है कि पिछले 





तमय तक सफलता नहीं मिली जब तक उसप्ते त्म्पर्ण और निर्णायक बहुमत प्राप्त 
न हो | इन परिस्थितियों में संतद का एक बड़ा वर्ग निराशावादी हो रहा 
है और भारतीय कॉलिल विधेयक के समान किसी भी विधेयक के कुछ विरोधी 
या दुश्मन तो हैं ही लेकिन मित्र कम | शेसी स्थिति में ते पारित करने में 


पर्याप्त कठिनाइयाँ हैं |"! इस पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिटिपा 


तंतद में राजनीतिक स्थिति रेसी थी कि भारत मेँ किसी भी प्रकार की छुमाव... 
क़ के स्वीकृत होने की... 


संभावना बहुत कम थी। स्पष्टतः ब्रिटिश संत्तत के सदस्य भारत की संवैधानिक 


प्रणाली के सिदान्त को अपनाये जाने ते सम्बन्धित विधेथ 








व्यवस्था में कोड बड़ा पारिवर्तन करने के पक्ष में नहीं थे और विधेयक तभी 
पारित हो सकता' था जब ब्रिटिश संसद के सदस्य आश्वस्त हो जाय कि 


भारत के संवैधानिक तनत्र को बदलने के कोई बड़े प्रयात नहीं हो रहे थे। * 





ब्रिटिश संसद के राजनीतिक रूख ने गह सरकार और भारत सरब 


कर केवल ऐसा ही चिधेयक प्रस्तुत हो जो शक प्रका 








पन्द्रह वर्षों ते किसी को उतर 


हर 











"3 


पिचारधारा' का दशक था | जिसमें भारत डेसे उपनिवेशों पर ब्रिटेन की पकह 
प्रलब्बत बनाये रखने का विचार सवोपारि था। ब्रिटिश संसद के राजनीतिज्ञ 
भारत ऐसे उपनिवेशों में प्रतिनिधि प्रणाली के किसी भी प्रकार से अपनाये 
जाने के पक्ष में नहीं थे । 


अधिनियम की व्यवस्थायें 


'चादाएत: (पन्‍०यात एक्सफए३ ध्रफषणक शायफ्राफ़ इपफशाक साजयमा+ चायना आदर धेटकपदाा॥ अक्ककाक वक्राययहा इरदाएड दथपाणपया॥ धयडडाासी फप्भापवार दपमााात ब्पप्रमओ 


अधिनियम की व्यवस्थायें निम्न थी - 


अधिनियम में कहा गया. कि वायतराय को यह अधिकार होगा कि 
वह अपनी कार्यकारिणी परिषद्‌ का कानून बनाने के लिए विस्तार कर सकेगा। 
इस हेत उते कम-से-क्म दस और अधिक मे अधिक सोलह सदस्योँ को मनोनीत 
करने का अधिकार होगा । इसी प्रकार कानन बनाने के लिए बम्बई और 
मद्रास के गवर्नरों को भी अपनी-अपनी कॉंसिलों में कम ते कम आठ और 
अधिक मे अधिक बीत अतिरिक्त तदर्स्योँ की निम्॒क्‍्ति का अधिकार दिया ह 


गया । 





गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया 'कि वह अपनी कॉँसिल 





तर की कॉसिल भें अधिक ते अधिक बीस और उत्तर-प्रदेश की... 


प्दस्प बढ़ा सकता था | 








4% 


इस विषय में भारत-सक्षिव की स्वीकृति लैना आवश्यक था। 


इस अधिनियम के अनुत्तार मियमों के अन्दर रहकरा घिधान पारि- 
घदों के सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद्‌ से घरेल मामलों के प्रश्न पछने और 
बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया ॥ ये अधिकार गवर्नर-जनरल की 
विधान पारिषद तथा प्रान्तीय विधान पारिषदों को दिये गये | गवर्नर-जनरल _ 
तथा उत्तकी पारिषद्‌ और गवर्नरों तथा उनकी पारिषरदों' को इन विष्ययोँ में 


नियम बनामे का अधिकार दिया गया | 


चेंकि परिषद्‌ के नियमों ने उन विषयों को निर्धारित नहीं किया हब 
'जिन तक प्रश्न सीमित हो सकते थे, इसलिये विधान परिषद्‌ का अध्यक्ष किती हे 
भी प्रश्नन को किसी कारण बताये बिना पूछे जाने की आज्ञा देने से इस हा 
आधार पर मना कर सकता था कि यह तार्वजनिक हित के विरुद्ध है । प्रान्‍्तीय । 
पारिषदों में सदस्यों को प्रशासन के विषय में प्रश्न पछने की आज्ञा नहीं दी गयी, _ क्‍ 
ये तो केवल स्थानीय प्रशासन के विदय मं प्रश्नन पृष्ठ सकते थे | शेसे मामलों में अर 





जिनमें स्थानीय प्रशासन, सपारिषद्‌ महाराज्यपान तथा भारत सचिव में कोई 
लिवाद होता था, उनके विधय भें विधान पारिषदों में प्रश्न पछने की अनुमा 


न केवल कित्ती तथ्य को ज्ञात करने के लिए पष्ठा' जा 








कैली 
(पं 





तरकार की ल्व॒तन्त्र इच्छा पर निर्भर था। गवर्नर-छनरल, गवर्मरों और लेफ्ट 
नेंट गवर्नरों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी पारिषरददों में 

ल्‍्थानों को भर सके | यदि कोई सदत्य निरन्तर दो महीने तक विधान पारिषद 
की बैठक में भाग नहीं लेता था, तो उत्तका स्थान रिक्त घोषित किया जा 
तकता था। यदि कोर्ड्ध सदस्य अन्य कारण ते बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकत। 
था, या उत्तकी मत्य हो जाती थी, या उत्तका त्यागपत्र आ जाता था, तो 
भी उत्तका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता था। ऐसे सदस्य के स्थान पर _ 
दूसरा! सदस्य गवर्नर-जनरल, गवर्नर, लेफ्टीनेंट गवर्नर द्वारा अपनी-अपनी पारिषंदू 


भें मनोनीत किया जा सकता था | 


प्रान्‍्तीय विधान प्ररिषदों को नये कानन बनाने और पुराने काननों... 
को आवश्यकता के अनुत्तार निरल्त करने का अधिकार दिया गया परन्तु इस... 


हेतु गवर्नर जनरल की पहले स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। यदि गर्नर- 





जनरल कोई चिश्रेष आवश्यकता समझता, तो वह अपनी विधान पारिषद्‌ की 


सहायता ते प्रान्तों के लिये कानुन बना सकता था | 





गवर्नर-जनरल की घिघान पारिषद्‌ तथा प्रान्तीय विधान पारिषदों 


में सरकारी अधिकारियों का बहुमन्न रखा गया ताकि 








| इन पारिषदों में निर्वाचित तदस्य बहुत ही 
किये जाते ये | 





' गैर- सरकारी अधिकारी प्रायः मनोनीत 
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विद्यालयों, जिला बोडॉ डॉ, , मगर पालिकाओंँ, पैम्बर ऑफ 
कॉमर्स तथा प्रान्तीय पररिषदों को कछ सदस्यों के चनमे का अधिकार दिया 


गया. । 


विभिन्‍न कांग्रेस अधिवेषनों मेँ स्वीकृत प्रस्ता 


थंयदद ९0009 काका दशवरक जयदालाड पादप एमआाक शतकाक बजाय दादा रयाफापार १व्यक रहे धायकक साया प्रयद्म० आययान पाप वेधयायं जिधकाद वफयदा चाधड4 व्यदादत पवक्रदाक प्रफदाक दया चाप परडकापफ दादाणयत समवध्या गधयधा+ चारा परशविया- 





[892 के अधिनियम का स्वरूप नाममात्र का ही उदारवादी था । 
फ़िर भी भारत तरकार को प्रतिनिधि शासन प्रणाली के प्रयोग करने का 
अवप्तर दिया गया | इस अधिनियम में सबते मख्य व्यवस्था यह थी 'कि गवर्नर 
जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह विधान पारिषदों को मनोनीत क्‍ 
करने के विषय में नियम बना सकता था । इस प्रकार शक अप्रत्यक्ष चनाव प्रणाली 
को भारत में आरम्भ किया गया | यद्यापि अधिनियम में चनाव के अधिकार को 
 अलस्वीकार कर दिया गया फिर भी सरकार को अधिकार मिला कि वह विभिन्‍न 


भारतीय तंत्थाओं को नाम प्रस्तावित करने का अधिकार दे और यधाप्रम्भव 





स्वीकृत संस्थाओं की संस्तुत्ति को स्वीकार करते हुए गवर्मर या गवर्नर जनरल 
विधान पारिषदाों के सदस्यों को मनौनीत करने लगा । इसी को अप्रत्यक्ष बनाव 


छः 





वस्था' कहा गया | पर्ववर्ती अधिमियम में भारतीयों का मनोनयन गवर्नर या 


गवर्नर जनरल द्वारा होता था। ॥892 के अधिनियम द्वारा कहा गया 






| 
| 
| 
ः' 
| 

ही । 
| 
| 
] 

|! 
$: ;क्‍ 





या गवर्नर जनरल सदस्यों को 





मनोनयन करते समय निर्धारित तंस्थाओं की तंस्त- 


तियों के अनत्तार यथातम्भव कार्य करें | 
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अधिनियम की इती' धारा को क्रियान्वित करते हये शीघ्र ही नियमों 





[ कर दी गयी, जिसके आधार पर विश्वविधात्रयों के सीनेटों, बड़े 

नगरों के कारपोरेगशनों, नगरपालिकाओंँ, जिला पारिषदों, व्यापार मण्डलों 

और जमींदारों के संगठनों को सदस्यों के नामों की संस्तति का अधिकार दिया 

गया | यद्दि सरकार के नियम की तलना काज़ैस के 886 के प्रस्ताव से की 

जाय तो श_ैता ज्ञात होता है कि कुछ सीमा तक सरकार ने कांग्रेस की मुख्य 
मांग को आशिक रूप से मानने का प्रयात्ञ किया क्योंकि कागैस ने भी शी-भित 

वर्गों को ही चनाव प्रणाली मेँ भाग लेने का प्रस्ताव किया था। 7 


यदि अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करने के प्रश्न पर विवार किया. 
जाप तथा देखा जाय कि ॥892 के अधिनियम के अनुसार कित्त प्रकार क्‍ के लोगों... । 


को विधान पारिषदों मेँ स्थान दिया गया तो यह ज्ञात होता है कि सरकार 


ने एक प्रकार से संतलन बनाये रखने की नीति को बनाये रखा | तरकार द्वारा 


न तो केवल कागेस जनों का ही मनौनयन किया गया और न ही सभी कांग्रेस 





की उपेक्षा ही की गयी | सरकार का दृष्टिकोण यह था कि वह तभी 
के वर्गों, समृदायों और तंल्थाओं के प्रतिनिधियाँ को अवसर देगी और 
ऐसा करते समय काज़िसी और गैर कांग्रेसी किसी भी प्रकार के भारतीयों कौ 
_'विधानत्भाओं में स्थान मिलेगा | यदि यह स्मरण रखा जाय कि विधान 
पारिषदों का सीमित रूप ते ही विस्तार किया गया 

हो जाता है कि ॥89 





प्रकार 
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पारिषदे पहले स्थापित की गयी थी। ॥892 के अधिनियम के अनतार केन्द्रीय ल्‍ 
विधान पारिषद्‌ में कम ते कम दस और अधिक से अधिक सोलह सदस्यों के साम्मि- द 
ललित करने की व्यवस्था थी। इसकी तनना में प्रान्तीय परिषदों की संख्या 
अधिक थी । उदाहरण के लिये बम्बई और मद्रात्न की विधान पारिषदों में 


कम से कम आठ और अधिक से अधिक बीस तसदृस्थ मनोनीत किये जा सकते 





थे | जब केन्द्रीय और प्रान्तीय पारिषदों में इतने कम सदस्योँ को मनोनीत 
करने की व्यवस्था की गयी तो इ्तमें गैर सरकारी भारतीय सदस्य केवल 
गिने-चने ही होते थे । विधान पारिषदों पर सरकार का पर्ण नियन्त्रण बनाये 
रखने की दृष्टिट ते यह प्रावधान किया गया । शक ओर तो यह दिखाया गया 
कि संस्थाओं और संगठनों द्वारा प्रस्तावित सदस्यों को केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय 
परिषदों में 'मियुक्त किया जा सकता है लैकिन दूसरी और झेते भारतीय हद्योँ ह! 
की संख्या परिषदों में इतनी कम रखी गयी कि वे सरकारी अधिकारियों अथवा. 
तरकार के प्रतिनिधियों की बहुमत वाली पारिषदों में कोर्ई अधिक प्रभावी भूमिका हे 
न निभा सके | इन तभी प्रतिबन्धों के उपरान्त भी काज़िस के समर्थकों' को समय- 
समय पर विधान पारिषदों मैं स्थान मिलता रहा । हुरैन्द्रनाथ बनर्जी का मनो" 


नयन कलकत्ता कारपोरेशन की सतंस्‍्ताति पर किया गया । लाल मोहन घोष का 





प्रस्ताव नगर, पालिकाओं द्वारा किया गया | ये दोनों प्रबल कांग्रेसी समर्थक 








इडम्ती प्रकार एक अन्य कांग्रेस से सहानभति रखने वाला महाराजा दरभंगा 





नरेश को पटना जिला परिषद्‌ की 





तस्तृत्ति पर | भथ्ठ क्त किय 






पिचमी प्रान्‍्त और अवध में जो प्रम्मुख कांग़ेती मनोनीत हुये थे, दे 
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द्र मित्र और राजा रामपाल सिंह । ये दोनों प्रान्तीय कौंसिलों के सदस्य 


हुए | राजा रामपात्र सिंह प्रत्तिद् जमींदार ये । इन्होंने काज़ैस भें आरम्भ से. 


ही प्रभावी भा 





पका लिभायी | बम्बई प्रेत्तीडेन्सी के मनौनयन ते कांग्रेस को 
अधिक प्रसन्‍नता नहीं हयी ॥ | फिर भी यहाँ की प्रान्तीयपारिषद में भी 





प्रमख 
कागिसी नेता फिरोजशाह मेहता नियत हए ये | बम्बई के प्रान्तीय परिषद्‌ 


के नियमों को ले करके कांज़िस ने समय-समय पर अपना' अस्तन्तोष व्यक्त किया। 


।895 के पश्चातृ कांग्रेत्त के दोनों वर्गों' के प्रसिद्ध नेता गोखले और तिल 


प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान तमाओँ के समय-समय पर सदस्य बने | मद्रास 


में चार स्थानों पर भारतीयों को सदस्य बनने का अवसर दिया गया | पहले 


चार मनोनीत तसदर्स्यों में काज़ेत के प्रतिदर नेता संकरन नायर भी ये | 


[892 के विधेयक के स्वरूप और इसको अपनाने के दँग तथा कांगेस 
जनों को अत्यन्त सीमित संख्या में परिषदों में स्थान देने से यही 'निष् 
लि 


7 #१ी 








थी | काज़ित इससे संतुष्ट हुयी या नहीं | इसका आभास इती अधिनियम के 


बाद पारित किये गये प्रस्तावों से हो जाता है । अतः ॥892 के कांग्रेत अधि- 





[ता है कि ॥892 के अधिनियम का पारित होना कांग्रेस की एक सफ्तता हे 


उह पलपपतपपरपवोलधमतारकरामापकमातताबयबप सब्र पाप पर का मध्य द पक 








कं सिल में सदत्य भेजने का अधिकार नहीं दिया गया और आशा करती है कि 


जौ कानुन अधिनियम के अनुत्तार बनाये जायेंगे उनसे देश के लोगों के साथ न्याय 





होगा । 


892 के कांग्रेत के प्रस्ताव पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिस 





उदारवादी ल्तर स्पष्ट 





रूप से मखरित हआ तथा जनता के अधिकारों की और 


स्यष्ट छूप से ध्यान दिया गया' | जन प्रतिनिधित्व करने का कागिस का दावा 


धीरे-धीरे और भी मखरित होता गया | कांगेस ने सरकार को स्मरण करा' 
दिया कि भारतीय लोगों की इच्छाओं की उपेक्षा सहन नहीं की जायेगी | 


यह तही है कि कांग्रेस ने इत प्रस्ताव भें सरकार के प्राति “वफादारी”" प्रकट 


की लेकिन फिर भी राजनीति का बदलता हुआ स्वर यही से दिखने लगा था। ह क्‍ 
. इसी वर्ष कांग़ेत की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ए-ओ- दृशृम ने... 


भारत ते चले जाने का निर्णय लिया । अवकाज्ञा प्राप्ति आई- सी०शस- अधिकारी 


और अंग्रेज ए- ओ-« दृयम का भारत ते विदा होना कोई तामान्य घटना नहीं 


थी | वाल्तविकता यह है कि हथम ने अनभव कर 'लिया था कि केवल सरकार 








छटपटाहट के चिन्ह दिखायी पढ़ने लगे थे और जल्लॉ-जहाँ अतन्तष्ट थे वहाँ वे 


फनी भी तैयार थे । 








के स्वर में स्वर मिलाने के लिए कांग्रेस के भारतीय नेता तैयार नहीं थे । उनमें . 








2] 


भारतीय कौसिल अधिनियम के प्रति कांमेस का दृष्टिकोण 


क्ाप्ाफ्रफ वदयायाक् द्शकय0 'प्धादापर पफपपपक धधययल+ या भ्रधकया0 धााद# चयमा काका पधम्यका या एटा फाए्क फ्म्म्प्् फ्कापफ दाड54 ध्ायाक दयमास७ दाका८ा छबदक दरयक शाक्ापा+ कष्णारक 


अधिनियम पारित होने के पश्चात्‌ कांज़ेस का ध्यान लगातार इसके 


अधीन बनाये गये नियमों और अधिनियमों के क्रियान्वयन पर लगा रहा । 


कांग्रेस केवल यही आशा कर सकती थी कि अधिनियम के अनसार बनाये गये नि- हे 


यर्मों ते काग़ेत्ती नेताओं को कौंसिल में प्रवेश करे और प्रभावी भमिका निभाने 


के अवसर मितेंगे | अतः आगामी अधिवेषार्नों में कांजेस ने इन सियमों को ले करके... क्‍ 


अपनी (टिप्पणी करना जारी रखा | बम्बई प्रेस्सीडेन्सी का उदाहरण देना उचित 


होगा । यह प्रेत्तीडेन्सी राष्ट्रीय जागरण में पर्याप्त आगे थी । यहाँ पर कांग्रेस 


खाकत भी थी। अतः कांग्रेस को यह देखना था कि 892 के अधिनियम द्वारा. 


उत्ते उचित प्रतिनिधित्व के अवसर दिये जायेंगे अथवा नहीं | बम्बई के गवर्नर की 
_ कौंसिल के लिये ननियक्ततियाँ करते समय कांग्रेस की उपेक्षा का प्रयात किया गया। 
मराठी भाषा भाणी बम्बई प्रान्‍्त के मध्य द्वेत्र तैं किसी भी प्रतिनिधि को चुनने... छ् 


का प्रावधान नहीं पिया गया था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और अपने 





प्रस्ताव में यह ध्यान दिलाया कि तरकार ने शेसा निर्णय जान-ब 





भभायें हुयी | अन्ततः गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसे गवर्नर _ 


को निद्देश देने पड़े कि ल्यवस्था में परिवर्तन हो 







कौ “सिल अधिनियम पारित होने बे 






नीति अपनायी | उस्ते मालम था कि आगामी दस वषध्षोँ' तक 


करके लिया... 


है | पूना, ततारा, तोलापुर, अहमदानगर, नात्तिक आदि स्थानों पर जन- 


4८ 


जय) ७३] अं्थिर्म 


_ कोई भी महत्वपूर्ण पारित होने की सम्भावना नहीं थी। अतः भावी संविधान 
सधार योजना को प्रस्तुत करने का काज़ैत ने निर्णय नहीं लिया | सामान्‍य 

रूप ते उसने दो कार्य किये । घहला ॥892 के भारतीय कौंतिल अधिनियम के 
क्रियान्वयन पर निरन्तर जोर देना और दततरा' संधिधान के स्वरूप पर समय- 
तमय पर निराशा ठ्यक्त करना | कहने का अर्थ यह है कि संवैधानिक सधार 
के प्रति कांग्रेस की प्रतिबदता लगातार बनी रही । कोई न कोई प्रत्ताव वह 
लगातार पारित करती रही लेकिन फिर भी यह अवधि ऐसी थी जिसमें उसे 
प्रतीक्षा ही करनी थी। क्‍ 





|892 के प्चचात्‌ जिन संवैधानिक विषयों पर चर्चा का क्रम जारी 
रहा, उनमें एक प्रश्नन था भारत सचिव की कॉंसिल की तमाणप्ति का प्रत्ताव। 
गह सरकार के गठन पर काज़िेस ने समय-समय पर ध्यान दिया था और उसका क्‍ 
मानना था कि भारत सचिव की काँसिल में अनेक अवकाश प्राप्त ब्रिटित अधि- " हे 
कारियों को स्थान दिया गया था। ये अवकाश प्राप्त ब्रिलिश अधिकारी ण 
प्रतिक्रियावादी और ताज्ाज्यवादी दृष्टिकोण के थे | इसीलिए वे भारतीय 
प्रशासन के उदारीकरण के विरोधी ये | चैंकि गृह सरकार की नीति निर्माण 
में इनकी प्रभावी भूमिका थी और ये भारत सचिव 





ब्रिटिश सरकार को 


क्र 







: देते रहते थे, इस कारण कांग़ेस ने अपना' असन्तोष प्रकट करते हुये इस कौंसिल 





पौँ को हटा देने की मांग की और समय-समय पर कांग़ेस के अधि 





उदाहरण के लिये 89% के ही न अल 





तिल को तमाप्त करने की मांग की 
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गृह सरकार के पुनर्गठन के विषय में शक अन्य प्रस्ताव ।90५ के 
बम्बई अधिवेशन में पारित किया गया । इसमें यह कहा गया 'कि भारत 
सचिव के कार्यालय के खर्च को भारत ते देने की नीति तमाप्त कर दी जाय 
क्योंकि यह कायालिय लन्दन में था और गृह सरकार लन्दन ते कार्य करती. | 
थी । इस कारण इसके खर्च को भारत द्वारा देने की प्रथा का विरोध किया क्‍ 
गया | काज़िस ने यह भी ध्यान दिलाया कि भारत केअआतिरिक्त अन्य उपनिवे' 
के प्रशासन पर नियन्त्रण रखने के लिए जो खर्च होता था वह भी उन उपनिवेशों 
ते न ले करके ब्रिटिप सरकार द्वारा वहन किया जाता था। इती प्रकार की 


ट्यवस्था' भारत के घचिधषय में भी करने की भांग की गयी। 


।892 के अधिनियम द्वारा जो मनौनयन समय-प्तममय पर हुये आवष्ययक- 









तानुतार उन पर भी काग़ित ने आपत्ततियाँ की | ॥896 के कलकत्ता के अधि- 
वैश्वन का काड़ेस का यह प्रत्ताव इस दिशा में शक उदाहरण है | इसमें यह कहा 
गया कि “यह काज्ेत अपना गम्भीर विरोध भारत सरकार की उस पीछे ले. < 
जाने वाणी नीति के प्रति करती है जिसे गतवर्ष अपनाया गया | यह आपत्ति 
करती है कि मध्य प्रान्त ते केन्द्रीय विधान परिषद का सदस्य चनते प्मय स्थाः 
नीय संस्थाओं को संस्तत करने का अवत्तर नहीं दिया गया । कांग़ेस यह आशा 
करती है कि मध्य प्रान्त को भी अपने प्रतिनिधि भेजने का डरती प्रकार से अधि 
कार होगा।,जित पर काग्ैत ने लगातार ध्यानदिया वह था पोष प्रान्तों 


विधान पारिषदों का गठन प्रान्तों में प्रान्तीय विधान पारिषदों का 


ह 





। पाहले ही हो घका था जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रात | इसके बाद काग्रित 





ने उत्तर, पश्मियम प्रान्‍्त और अवध तथा पंजाब में प्रान्‍्तीय विधान पारिषदों 


के गठन पर जोर दिया । इनमें से पंजाब में परिषदों के गठन पर जब विलम्ब 












हआ तो कांग्रेस ने इस और सरकार का ध्यान दिलाया | ॥89५ के मद्रास 





अधिवेशन में कांग्रेत ने पंजाब में विधानपरिषद्‌ के गठन की अविलम्ब मांग की। . 





अपने प्रस्ताव में इसे एक "अनिवार्य आवश्यकता" बताया और कहा 





कि प्रान्तीय " 
सरकार के संचालन में यह कदम सहायक तिद होगा ।॥<! ॥896 का अधिवेशन -*प 
होने तक काज़ित की मांग को स्वीकार कर लिया गया था और पंजाब में 
प्रान्तीय परिषद्‌ का गठन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के कदम का. 

. कांग़ित ने स्वागत किया । इसके ताथ-ताथ कांग्रेस ने अपने प्रत्ताव में यह भी 
. कहा कि पंजाब की नवगठित कौँसिल के अधिकारों को अन्य प्रान्तों के समान | 


को भी सरकार ते प्रश्नन पछने का उसी प्रकार अधिकार होना चाहिये जैसा हा 


न देना' अनाधित कदम था | उसने माँग की कि पंजाब विधान कॉँप्ि 








अन्य प्रान्तों की परारिषदों को यह अधिकार दिया गया' था | आगामी 





दो अधिवेशनों में कांग्रेस ने पंजाब के विषय में इन प्रस्तावों को पुनः... क्‍ 


. दोहराया ॥<“ 


४ 





राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तन का प्रभाव काग़ेस के संवैधा- 5! 





'निक प्रस्तावों पर अधिलम्ब दिखायी देता रहा । काग़ैस की प्रतीक्षा करने 
की नीति ।90+ के बाद बदलती हयी दिखायी दी । इत वर्ष के आप धिवेत् बन... 


में कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव भें कहा कि “कांग्रेस के घियार से अब समय आ गया 








है जब देश के लोगों को इसके प्रशासन में और देश की समस्याओं पर अधिक | 
नियन्त्रण करने का अधिकार हो ।"““ इस प्रस्ताव में पहली बार बदले हुए 
समय की चर्चा की गयी । इस समय तक राजनीति का स्वख्य बदलना आरम्भ 
हु ही हुआ था। राजनीतिक स्थिति पूरी तरह ते बदलीः नहीं थी परन्तु कर्ज हा 
.. के स्वेच्छाचारी शात्तन का विरोध करना चाहती थी। छत्ती ते काज़ेत ने. 
भ॑ उस समय की चर्चा' की है जब परिवर्तन की हवा बुरू ही हुई... 
थी । आगे चलकर जब राजनीति सक्रियता और भी बढ़ गयी तो कांग्रेल, भारत 








अपने प्रस्ताव 











सरकार और गह सरकार ज्भी के दष्टिकोण बदले जिनकी चर्चा आगामी अध्याय क्‍ 
मैं की जा रही है । 
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भी मांग की गयी 'कि वे बजठ पर मत विभाजन की मांग भी कर सकें 





ततीय स्वैधानिक प्रस्ताव यह किया गया कि विधान पारिषदों द्वारा चने 

गये सदस्यों को लन्‍्दन स्थित भारत सचिव की कौंसिल का सदस्य बनाया 

जाय । इती प्रकार ते भारत सरकार की कार्यकारिणी परिषद्‌ और बम्बई द ्ा 
था मद्रास की कार्यकारिणी परिषद्‌ में भी चुने हुए सदस्यों को स्थान देने... ५ 

की माँग की गयी ॥“/ है 





..._4909 के काठ़ेत के प्रत्ततावों ते यह प्रकट होता है कि कांज़ेत का. 
ध्यान फिर भावी तंविधान के पारिवर्त की ओर था। पूर्ववर्ती कॉसिल...... 


क्‍ .. अधिनियम के पारित हुये बारह वर्ष बीत बुके थे । काग़िस नेतृत्व ने समजझ्ञा.... 





कि उचित अवसर आ गया है जब अनेक प्रकार के स्वैधानिक तुधारों की मांग. 








. की जाय | इनमें सब्ते महत्वपूर्ण मांग थी भारत सचिव की कौंसिल में, वाय- क्‍ ४ 
.. सहाय की कार्यकारिणी परिषद्‌ में और प्रान्तीय गवर्नरोों की कार्यकारिणी हा 
में चुने हुये भारतीयों को स्थान देना | अभी तक काग़ेस केवल विधायी ः- 
कार्यों में अधिकारों की मांग कर रही थी और विधानत्भाओं के गठन तथा हक 








_ पारिषद 











अधिकारों पर बल दे रही थी लेकिन अब काज़ित ने प्रान्तीय, केन्द्रीय 


. और गह तरकार के जसतर पर नियन्त्रण करमे वाल ] 











५, 


तक़ियता तब और भी प्रकट हो गयी जब ॥90५ के अधि- 





वेषन में उसने एक और अलाधारण कदम उठाया | इस समय कांग्रेस ने निर्णय 





लिया. कि वह आगामी वर्ष होने वाले ब्रिटेन के आम चुनावों के समय एक. 
प्रतिनिधि मण्डल ब्रिटेन भेजेगी | कांगज़ेत्त के प्रतिनिधि मण्डल को भेजने के लिए ही 


तीस हजार रूपये की धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी । अब तक काग़ेत को... 


की 





यह स्पष्ट हो चुका था कि भारत के संवैधानिक परिवर्तनों में ज़ीघ्रता तमी आ - 
मभकती थी और कारगर उपाय तभी हो सकते ये जब ब्रिटिश राजनीति में 
. भारत के पक्ष को प्रस्तुत किया जाय । इतका सबसे अच्छा अवसरा आम चुनाव. 
_ का समय था। काठ़ित ने ब्रिटिश राजनीततिज्ञों ते ततीधा सम्पर्क कके और ब्रिटेन _ ! 
... जाकर अपनी मांगों पर ध्यान दिलाने का निर्णय इसी दृष्टि से लिया | 


निष्कर्ष के रूप भें कहा जा सकता है कि ॥885 से ।॥905 के बी 90 





पहरसहजरेसकरप पास सपतमरपरणचषप कर कारत पा चर के हस्ख्लचउमसतादसकल कक अप बप्कसबहत्वप-तक्‍पाकतसतचकावाचबलच कह 


के बीत वर्षों में कांग्रेस ने जिन गम्भीर प्रर्माँ पर निरन्तर चर्चा की उनमें 





संवैधानिक सधार सम्भवतः सबसे महत्वपर्ण था। यह इती से प्रमाणित होता 
है कि संभवतः कोई डेसा वर्ष बीता हो जब कांग्रेस अधिवेषानों में ३2 
_पारिवर्तनों की चर्चा न हुयी हो और कोई न कोई प्रस्ताव पारित न हुआ ' 


- ही | अतः सह प्रश्न कागत नेतत्व के म हरि गएक घर लगातार छाया रहा। । न 


पका कत5<प5सपइ दायर हसह सकल 


४ 


सर्णधा नक्ष 





स्पा अापरराध्ाकसमसल्थनकास पड 














के नेताओं की रूचि का पता चलता है 














लगातार अधिवेशनों में चर्चा करते समय भाषणों और तमाओं से अपनी बात 





की आवष्न्यकता बताते 





रहे और अलग-अलग तर्क देकर संवैधानिक ज्धारों 


रहे । विचयारणीय यह 


कि कांग्रेस के हाथों लगा क्या १ और इतकी 





६-लफलकपब्यादलकल 


सेडरअवलाकयपपत पर धर सदररवाकपचाप बच सर धकथ८ सन 5 ५ 


उपलब्धि क्‍या रही १ इसका शक उत्तर 





यह है कि सरकार को ।892 का 


कौंसिल अधिनियम पारित करना पड़ा । उसमें 





| प्रतिभ्िंधि ठ्यवस्था 


रूप ते अपनाना पड़ा | पहले से मनचाहे मनोनयन के स्थान पर तंस्थाओं 


परकाथदरकपदचयथपपापससडपपबपा८ चर उ--थ पर ६सछ उपर ३९००५ पडा: उ ३ उपर तप 54 उन्‍र कस धक पदक लक 


तंस्तुति के आधार पर मनौनयन का कदम उठाना पड़ा । 


सहज 


इस अवधि में यह घिचार भी धीरे-धीरे पनप रहा था कि आगामी 






धानिक छुधारों का प्रयोग प्रान्तीय स्तर पर करना उपयुकत होगा । दूसरे 
शब्दों में केन्द्रीय शासन व्यवस्था को स्वेच्छाचारी और अनुत्तरदायी बनाने 


हि 


तथा प्रान्तीय शात्तन व्यवस्था को छुछ न कुछ प्रजाता-्त्रिक स्वख्प देने की... 





पर विचार करना आरम्भ हो गया था जिसका प्रतिफ्ल आगामीदणाकों 





लगातार दिखायी दिया। उन्‍नीतवीं सदी के अन्त तक भारत में स्वेच्छाचारी | 


तथा श्कतन्त्रीय शासन व्यवस्था को बनाये रखने के प्रति अँग़ेजों ने मनोभावना 






। उत्के कारण आरम्भ में की गति मन्द अवश्य 
उपरान्त कांग़ेत के प्रस्तावों की उपेक्षा नहीं 








टन 


डे 


5७ 


... 6० 


हक 


8० 


.. अनिल सील दि इमरजेन्स ऑफ इहण्डियन नेप्नाल्रिस्म 
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द्वितीय अध्याय 


।909 का कॉलिल अधिसियम और कांग्रेप्त 
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- बंगाल विभाजन और काग्रेत में उभरती उम्रवादी लहर 
- , मार्ले और मिण्टो का दृष्टिकोण 

- काग्रेम की माँग पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया 

-  गोखले की मध्यस्तता 

-. ।908 की मद्वान्न कांग्रेत 

-. 909 का तुधार अधिनियम और कांग्रेत 

- गोखले द्वार प्रस्तुत वैधानिक पुधार घोजना 

-  कांग्रेस- लीग तैवैधामिक सुधार योजना 

-  उन्‍नीत्त राष्ट्टनेताओं का प्रतिवेदन 
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।905 है भारतीय राजनीति का स्पान्तरण हुआ । इतकी तमूची 
विचारधारा में अमूल परिवर्तन हुये । विशेषकूप से कांग्रेस के दृष्टिकोण में 
अत्ताधारण परिवर्तन आया । बीप्त वर्षों तक कांग्रेत ने प्रतीक्षा की नीति. 
अपनायी थी । वह ब्लविटिश तरकार से संवैधानिक परिवर्तनोँ की अपेक्षा 
करती रही । इन दो दशकाँ में हये सुधारों से उप्ते कोई पन्‍्तोष नहीं 
हुआ । रेतपती परिस्थिति में काँग्रेत में अतन्तोष के स्वर तीज हुये । 

।905, ॥906 और ।907 के कांग्रेस अधिवेशन इस तथ्य के प्रमाण थे 'क्कि 
काँग्रेत का एक वर्ग तेजी ते परिवर्तनों का पक्षधर था और लगातार क्‍ 
प्रार्थग करने और अपील करने की कांग्रेस की नीतियाँ को छोड़कर अपने. 
बल-बुते पर राजनीति में तेजी लाने का समर्थक था । बंगाल विभाजन 

के परिणाम ल्वरूप काग्रेत में उपजे उग्रवाद ने जो अनेक प्रप्न खड़े कर पदिधि 
उनते तत्कालीन भारत त्रकार और ब्रिटिश तरकार को भी तैवैधानिक 
: प्रप्नों पर नये पिरे ते विचार करना पड़ा । ब्रिटिश नीति हो गयी... 
"तुधार और द्मन" अर्थात्‌ ऊवादियाँ का द्मन तथा उदारवादियों को... 
उत्ताहित करने के लिये मुधार । काँग्रेम के शक असन्तुष्ट वर्ग के प्रभाव 
को कम करने की तथा कांग्रेत के दूसरे वर्ग को प्रोत्साहित करने की ही 
नीति ।905 के बाद के वर्षों में अपनायी गयी । इसी ते ।909 का... | 
भारतीय कौॉसिल अधिनियम पारित किया गया । जिप्की विल्तत हक आओ १० 
चर्चा यधात्थान की जा रही है । | 
बंगाल विभाजन और कांग्रेस में उभरती उग्रावादी लहर- 

885 ते ॥905 के बीत वर्षो के अनुभवाँ के बाद कांग्रेत्त में 
अतीष उभरना अल्वाभाविक नहीं था | इस समय तक भारत में शिष्वित 
मध्यम वर्ग की तेख्या में पर्याप्त बद्धि हुयी थी । नये - 








नये लोग कांग्रेस 





+ 94] 


में सम्मिलित हुये थे । पहले के नेताओं की पकड़ कमजोर हुयी थी और 
कांग्रेत में उग़वादी विचारधारा पनपी जिपतका लक्ष्य था - स्वराज और 
जो वर्ग बल तथा शक्ति द्वारा स्वराज प्राप्त करने की बात करने लगा । 
इसी तप्तय लार्ड कर्जन ने कांग्रेस की ब्रक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य 

ते ॥905 में बंगाल के पिशाजन का निर्णय लिया । जितके परिणाम 
ल्वछूप कांग्रेतत में शक दल बना जो उग्रवादी कहलाया तथा ये अभी तक- 
चली आग रही ब्रिटिश सरकार के प्रति कांग्रेत की नीतियाँ में परिवर्तन 
के हिमायती थे । रेप्ती स्थिति में कांशरेत का दूसरा वर्ग अर्थात्‌ उदारवादी 
वर्ग चुपचाप तो नहीं बैठा तथा उत्ते भी ब्रिटिश तरकार से यह कहना 
पडा कि पहले में अधिक प्रभावी संवैधानिक सुधारों की अवायकता है।. 


।905 में कांग्रेत के बनार॒प्त अधिवेशन ने परिवर्तित राजनीति... 
के तैकेत दियि । गोपाल कृष्ण गोख्ले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे | वे हा 
कांग्रेस के उदारवादी स्वरूप को यधावंत्‌ बनाये रखना चाहते थे । यही 
बात उन्‍होंने अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुये कही । कांग्रेत ने 4905 
मैं जो प्रस्ताव पारित किया उत्तों पस्तकार पर जौर देने की नीति 
अपनायी गयी । अपने प्रस्ताव में कांग्रेत ने कहा कि "समय अग गया 
है जब केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों का और विस्तार किया 
जाय ताकि में तंस्थायें जनता की वास्तविक प्रतिनिधि हो जाय अैर 
इनके गैर त्तरकारी तदत्याँ को तरकार के कार्यों में वास्तविक बात कहने 
का अवप्तर हो।"* इत्त प्रस्ताव के अवलोकन ते यह स्पष्ट हो जाता है 

कि उदाश्वादी प्रभुत्व बनाये रखते हुये भी कांग्रेत ने जनता के वास्तविक 
प्रतिनिधि होने की माँग की और यह दावा किया कि उत्तकी 


प्डपकपपप हायर 


(कार +ककाकनारव+रपतससापधसाध दया कपद राय तस 
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अगामी कांग्रेस अधिवेशन ।906 में कलकत्ता में हुआ जित्तमें उग्ा- 
वावियाँ ने यह जोर दिया धा कि कांग्रेत अपने लक्ष्य मैं पारिवर्तन करे । 
इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुये दादा भाई नौरोजी हेते वरिष्ठ 
ने अपने अध्यक्षीय भाषण में "ल्वरगज" भब्द का उपयोग किया और इस्तक़े 
प्रति तहानुभूति दिखायी । यह प्रथम अवतप्तर था जबकि कांग्रेत्त के मंच ते 
स्वराज के प्रति निष्ठा व्यक्त की गयी जो राजनीति के बदलते स्वर. 
और कांग्रेत के बदलते स्वरूप का परिचायक था | इ्ञ्त कांग्रेस के प्रस्ताव 
किप्ती भी अन्य अधिवेशन के प्रस्तावों की तुलना में अधिक तश्नकत थे । 
प्रस्ताव के आरम्भ में इत्त प्रकार कहा गया - “ यह काँग्रेत शेता विचार 
प्रकट करती है कि अन्य स्वशापत्तित ब्रिटिश उपनिवेशों में अपनायी गयी 
प्रशाततनिक व्यवस्था को भारत में भी अपनाया जाय और इतत दिशा 
में कद्म उठाये जाय। " यह पहली बार था कि कांग्रेस ने आधारभृत...्््रः 
तंवैधानिक परिवर्तन की मांग की थी । आधारभूत इतलिये क्‍याँकि अभी... के 
तक पिछले बीत व्ों में केवल अ्रिटिंग शासन का सहयोगी बनने का 
दावा किया गया था । ब्रिटिश शासन में भागी दारी की मांग की 
गयी थी लेकिन अब कांग्रेस का लक्ष्य इससे कहीं आगे हो गया था । 
कांग्रेस ने औपचारिक छूप ते यह मांग की कि कनाडा और आस्ट्रेलिया 
के लोगों को जिम्त प्रकार के स्वशात्तन के अधिकार मिले हुये थ्रे उत्ती 
प्रकार के स्वश्ासन के अधिकार भारतीयाँ को भी मिले । ॥906 की 
कांग्रेत ने औपचारिक प्रस्ताव में स्व॒र॒त॒ज के स्थान पर "स्वशासन" की 
मांग की परन्तु यह माँग भी कमर क्रान्तिकारी नहीं थी, इससे कांग्रेत 








यद्यपि ।906 के कांग्रेत अधिवेशन में उग्रवादी दल की त्तारी बातें 
ल्वीकार कर ली गयीँ थी परन्तु उदारवादी दल उन तभी कार्यक्रमाँ को 
प्रभावी करने को तैयार नहीं था । ब्रिटिश तरकार भावी सुधारों की _ 
बात-चीत कर रही थी | इत्तलिये उदारवादी प्तकार के विस्दध्र किप्ती भी 
प्रकार का आंदोलन चलाने के पक्ष में नहीं थे । इतना ही नहीं उदारवादी 
कांग्रेत के त्विधान में संशोधन करके ।906 में स्वीकत- औपनिवेणिक स्वराज, 
विदेशी कपड़े का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने के त्तिद्वान्त को 
तमगप्त करना चाहते थे किन्तु उग्रवादी इतके लिये तैयार नहीं थे । इत्तलिये 
कांग्रेत के दोनों गुटों में मतभेद की खाई चौड़ी होती गयी । ।907 में चुरत 
में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो दोनों गुटों ने कांग्रेस पर अपना-अपना प्रश्नुत्व 
जमाने के लिये पुरा-पूरा प्रयत्न किया | जब उदारवबादियाँ की ओर तै रात. 
बिहारी घोष का नाम अध्यक्षता के लिये प्रस्ताधित किया गया तो ऊवादियाँ.... 
की ओर ते जोरदार विरोध की आवाजे आने लगी क्योंकि उग़वादी लाला... 
लाजपतराय का नाम प्रस्तावित कर रहे थे । इत्त घटना ते इतने मतभेद बढ... 
गधे कि उदारवबादियाँ ने उग्रवादियाँ के लिये कांग्रेत का द्वार बन्द करने का 
पिा|्वय किया । उन्होंने अधिवेशन में आये अपने-अपने समर्थकों की अलग बैठक 
बुलाकर एक विशेष त्मिति गठित की । बाद में हुयी इसकी बैठक में कांग्रेस . 
का शक तैविधान बनाया गया | इसके द्वारा| तैवधानिक उपायों ते "स्वशासन 
का अधिकार प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया' गया ।" प्रत्येक सदस्य 
को इसे लिखित रूप में स्वीकारना अनिवार्य बना दिया गया । सदस्यता के 
नियमों में भी परिवर्तन किया गया । इत्त तम्पूर्ण कार्यवाही का उदृदेवय था 
उग्रवादियाँ को कांग्रेत सै बाहर करना । कांग्रेत्त में उनके बने रहने की 
पर्ते रबी गयी थी जिन्हें स्वीकारने को न तो वे तैयार हुये | 
तैयार हो तकते ये । परिणाम यह हू: ् भगत कि उग्रवार्द आगामी नौ वर्षों तक... | 
_काँग्रेल ते अलग रहे 34 
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ब्रिटिश त्तकार ने भी दत्त स्थिति का लाभ उठाया । उतने कांग्रे 
के दोनों वर्गों के प्रति पृथक-पृथक नीति अपनायी । उग्रवादी आंदोलन को 
कुचलने के लिये द्मम की नीति का सहारा लिया तथा उदारवादियां का 
उत्साह बढाने के लिये भावी सुधार योजना पर बातचीत शुरू की गयी । 


काग्रेत का ॥909 का अधिवेशन तो अनेक दृष्टि ते विस्फोटक था । 
मरत-विभाजन के कारण यह अधिवेधन कांग्रेस के भीतर उपजे घिवाद को... 
मुद्रित करता हुआ दिखाई दिया । इस विवाद की जड़ में सरकार पर 
अधिक द्वागव डालने तथा राजनीतिक में तीजडता लाने की माँग थी । 


माले और मिण्टो का दृष्टिकोणष- 

।905 ते ।909 तक हये संवैधानिक पारिवर्तनों में दो व्यक्तियों ने 
महत्वपर्ण भमिका मिभायी | इनमें में पहला था लार्ड मिण्टी जिसने ॥905 
में गवर्नर - जनरल का पद संभाला था और ह्सरा व्यक्ति था जॉन मार्ले 
जितने भी इसी समय भारत तावथिव का पद तेमभाला था | 


.. इत्ती त्मय भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाली घटना 
घटी । वह थी ॥905 में ब्रिटेन का अपम चुनाव । दर्तम उदारवादी दल की. 
विजय हुयी । पहली बार मजदूर दल ब्रिटिश तंत्द में पर्याप्त तैख्या में पहुँचे 
थे । तंतद में उदारवादियाँ के बहुम त ते और मजदूर दल के प्रभाव ते कांग्रेस 
को यह आशा बैंधी थी कि उत्तकी संवैधानिक मांगों पर अफि तहानुम्नति 
पर्व विचार किया जायेगा | कर्जन ने अपने सात वर्षों के भ्राप्तन काल में 
लगातार काँग्रेत की उपेक्षा की थी और त़्ार्वजनिक रूप ते उत्ते तमाप्त करने... 
च्छा व्यक्त की थी | उत्तके श्रासन काल में कांग्रेस और भारत तरकार 
स्थिति बनी रही थी परन्तु कर्जन के जाने के पा्रचातू 
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ब्विटिश सैसद में नथे राजनीतिक समीकरण उभरे तथा नये भारतीय गवर्नर तथा... 
भारत सचिव की नियुक्तियाँ होने ते यह मिव्रिचत हो गया था कि तैवैधानिक 
कार्यक्रम को नयी दृष्टि ते देखा जायेगा और रेसा हुआ भी । आरम्भ में ही 
कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के सम्बन्धों में तुधार की चर्चा करना उपयुक्त 
होगा | द्वत्त दृष्टि ते ऑल ।906 में चायतरगय का लिखा हुआ पत्र उद्धत 
करना उचित होगा । उत्तने 'लिखा 





मं सोचता हूँ कि कांग्रेत के अस्तित्व की उपेक्षा करना एक त्रुटि _ 
होगी -- - - - - और यह भी ब्रुटि होगी कि कांग्रेत को अलग कर दिया 


जाय और भारत के वर्तमान इतिहाप्त में उत्तवी भूमिका को स्वीकारग न जाया "” 


एक महीने बाद नवनियुक्त वायप्तराय मे प्रायः: इत्ती नीति को 
दोहराते हुये पुन: कहा :- " मैं तोचता हैं कि हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
की भारतीय राजनीति का एक प्रमुख कारक मानना होगा और इ्ते उपेष्वित 
करना उचित नहीं होगा। "” 


वायतराय की इ्न्त स्वीकारोक्ति का अर्थ यह नहीं कि उतने कांग्रेस 
की मांगों को जैसा का तैसा मान लिया अथवा कांग्रेस की माँगाँ को जैसा 
का तैसा मानने को तैयार था । गवर्नर-जनरल ने केवल उत्त वास्तविकता को 
वीकारा जो स्थान कांग्रेस ने भारतीय राजनीति में बीत़ वर्षों में बना लिया 
निकिन ब्रिटिश वायम्राय का मुख्य लक्ष्य था भारतीय राष्द्वीय कांग्रेस 
की वास्तविकता को मानते हये ब्रिटित्र प्ताप्नाज्य की जडाँ को मजबत करना । 
उतने अपने मल उद्देश्य में कोई समझौता नहीं किया और जो भी सधार 
पघोजना स्वीकारी वह उत्तकी विच्यात' नदृड्डच्छा नहीं, वह उप्तकी 
धी, तहाजुभृति नहीं । अतः यह देखना होगा कि कांग्रेस की श्रक्ति को 
हुये भी ब्रिटिश तरकार के प्रतिनिधियाँ ने ब्रि। ५ 
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पकड़ को मज्युत बनाये रखने के लिये शक प्रकार की दोहरी नीति कित्त प्रकार 
अपनायी । दोहरी नीति इसलिये क्‍योंकि श्क ओर उन्हें कांग्रेस की इच्छार्भों 
की अनदेखी नहीं करना था और द्ुसती ओर ।858 ते चलते हुये ।86। और 
।892 में दोहराते हुये ज्रिटित्न शातन के निरंक॒ग स्वरूप को बनाये रखना था । 
यादि इत वास्तविकता को जान लिया' जाय तो यह भी प्रकट हो जाता है 
कि कांग्रेत-ब्रिटिश तम्बन्धों की ततस्यायें क्या थी १ द 
कांग्रेस की मगपर प्रिटिश प्रतिक्रिया - 

इन बदली हुयी परिस्थितियाँ में कांग्रेस की तेैवैधानिक तुधारों की 
मांग पर तथा वायत्रगय और भारत तथिव की प्रतिक्रिया पर पविदयार करना 
अवश्यक है | यह भी देखना है कि ।905 के सुधार कार्यक्रम की ओर बद्वते 
हुये कांग्रेत पर कितना ध्यान दिया गया | दुसरे तरब्दों में यह देखना है कि 


कांग्रेस के क्ाव और काँग्रेस की राज्नीति ने ब्रिटिश अफिापरियाँ को सुधार. 


कार्यक्रम बनाने के लिये किप्त त्तीमाा तक विवश किया । मार्ले और पमिण्टो के 
बीच हुये पत्र व्यवहार के सन्दर्भ में इसकी परीक्षा की जा त्कती है । ॥5 जुन 


906 को भारत तथिव ने वायप्तराय को इत्त प्रकार लिबा :- "मैं सोचता हूँ... 


कि समय आग गया है कि लोकप्रियता की दिफ्ना में सधार करने की ओर अच्छा. 
कद्म उठाया जा तकता है । यदि हम रेतसा नहीं करते तो यह मिणिचित है. 

कि माँगों का विस्तार होगा और यें राष्ट्रीय माँगों का रूप ले लेगी। *? 
स्पष्ट्तः भारत तचिव कांग्रेत अधिवेशनों की ओर ध्यान दिला रहा था और 
उत्तने संवैधानिक प्रश्नों पर विचार करने का क्रम अरम्भ कर 
ने भी अनेक पत्र भावी संवैधानिक योजना पर 7 





; पत्रों मेँ 





गंख | आय: कु छने पैेभ 


दया । वायतराय: 757] 


प्रत्यक्ष या परोक्ष छूप ते कांग्रेत की माँगों की चर्चा की गयी थी | उच्चतम स्तर. 





पर हुये विचार 


दिमर्ज में कांग्रेत शक प्रमुख तत्व था । 7- ।906 को लिखे 
पत्र में वायत्तराय ने यह न 


लि लखा कि शेते उपाय करने हाँगे 








कांग्रेस ते पृथक रखा जाय।" ? कांग्रेस की अ एन्तरिक राजनीति की ओर 
वायततराय की पैनी दृष्टि लगातार बनी हुयी थी । उत्तने ५-॥॥-4906 

को अपने पत्र में तिलक और उनके दल के कांग्रेस के प्रभाव पर यह हिप्पपी 
की “"जैता अप जानते है कि तिलक की प्रत्तिद्धि अच्छी नहीं है और यदि 

वे तथा उनका दल कांग्रेत में प्रभाव प्राप्त कर लेता है तो फिर हम यही 

आशा कर सकते है कि वे लगातार ब्रिटिष्वा सरकार के विरोधी रहेंगे।" इस 
स्थिति में भारत तरकार के तम्मुख एक ही विकल्प था जिसकी चर्चा करते 

हुये इसी पत्र में वायत्तराय ने लिखा :- * मैं तोचता हैं कि उदार्वादियों 
की ईमानदारी को स्वीकारते हये आरत में बहुत कुछ किया जा : सकता है 





तैयार हूँ | गर्त यह है कि वे तर्क को न छोड़े । नरम कांग्रेस की मित्रतापर्ष कक 
स्वीकति मुझे विवास है लाभप्रद होगी ।"“. अल पे "| 





वायप्तराय और भारत त्चिव दोनों की नीतियां का केन्द्र बिन्‍्तूु 
था - काग्रेत के उदारवादी तत्वाँ का तम्र्थन जीतना । यही कारण है 
कि 906 ते 909 तक आगामी संवैधानिक योजना के विषय में उदारवादियाोँ 
और तरकार के प्रतिनिधियाँ के बीच लम्बी वार्ता का क्रम गतिशील रहा... 
जितकी परिषिति 909 के भारतीय कौंतित अधिनियम में हुयी । भारत 
तचिव ने अपनी नीति को निर्धारित करते हुये कहा - "सुधारों ते सैमवत 
ब्रिटिश रगज बचाया न जा तके लेतकिन अगर इनते नहीं बचाया जा सकेगा तो 
फिर किती और ते भी नहीं। ”? इस पत्र से पुन: स्पष्ट हो जाता है कि 
ब्रिटिश ताम्राज्य की जड़ाँ को मज्जूत करने के लिये कांग्रेस का सहयोग प्राप्त... 
तिल अधिनियम की ओर ब्रिटिश अधि प्रियाँ 








करते हुये 909 के भारतीय का 
नेक [. 
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गौखले की मध्यस्तता - 


इंदकका द्ायामाक दादप्रय- कपाइका दहाधाय>० धाम 2099 बफामपक दफायादा चमादा+ परदकाका प्रप्दतणी। अमलेयमर ध्वधिययात पदक 


ब्रिटिश तेतद में भारतीय कौंपिल अधिनियम के चर्चा के समय श्क 
अत्ताधारष प्रपनन यह उठाया गया कि इस अधिनियम को अन्तिम ल्वछूप देते 
तमय भारत तथिव गोखले के प्रभाव में आग ग्ये थे ।? पूर्व गवर्नर-जनरल कर्जन . 
अर लेन्सडाउन रेसे राजनी तिद्ञों द्वारग सैसद में लगगया गया यह आरोप 
एक नयी राजनीतिक स्थिति की ओर भी तैकेत कर रहा था और वह था 
तंवैधानिक निर्माण में काग्रेती नेताओं के परामर्श को स्थान मिले अधवा नहीं। 
ब्रिटिश तंतद में विचार विमर्श ते यह भी स्पष्ट हो गया कि प्रतिद्ध उदारवादी 
नेता और ॥906 के कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस तैवैधामिक अधिनियम को पारित 
करने में और उत्तका स्वरूप मतुनिष्रिचत कराने में योगदान किया था और 
इससे भी महत्वपर्ण यह भी है कि गह त्तरकार ने उन्हें ऐसा अवप्तर दिया। 





गोख्ले के प्रत्तिद्ष जीवनी लेखक ने इत्त उदारवादी कांग्रेती नेता के 
कार्या पर चर्चा करते हुये उप्ते “अत्ताधारण प्रतिनिधि" और “भारत का क्कील 
इन दो भीर्षकों ते चर्चा की । इतसे भी प्रकट होता है कि गौखले ने 906 
ते ॥909 तक लगातार पवैधा मिक तुधाराँ के पक्ष में वातावरण तैयार किया । 
इन तीन वर्षो के मध्य उन्होंने अनेक बार ब्रिदेन की यात्रा की और भारत 
तथचिव तहित ब्रिदेन स्थित अनेक राजनी तिज्ञों ते प्रभावी संवैधानिक सधार करने 
की माँग की । गोखले को उत्ताहित करने का सबसे प्रमुख कार्य ब्रिटेन स्थित 
उन कांग्रेसी राजणनी तिज्ञों ने किया जो 3ग्रेज थे, इनमें से हेनरी काठन और 
घिलियम बैडरवर्न प्रसिद्ध थे । हेनरी काटन ने 909 में ही कांग्रेत के अधिवेशन 
में कहा था : - " कि भारत के भाग्य का निर्षय भारत में नहीं होगा ।"0 
हैनरी काटन काग्रेती नेताओं ते पुनः यह कह रहे थे कि उन्हें ब्रिठेन क्‍ 
रजनी तिक्ञों को प्रभाए 














वत करने की योजना बनानी चाहिये क्‍योंकि आप 





निर्णय तो ब्रिटिश ततद में होने थे । इसी परामर्णष को ध्यान में रखते हये 
गोखलेजे। 906 ते निरन्तर ब्रिदेन की यात्रायें की । 


यह पवविद्यारना तर्क तेंगत होगा कि गोखले की सुख्य माँग क्‍या थी १ 
इसका उल्तर उन्हाँने स्वघम्‌ इतत प्रकार दिया :- “ मेरी मुख्य माँग होगी 
भारत के लिये स्वश्ाप्तन । एक बब्द में मेरी चर्चाओं का यही केन्द्र बिन्दु 
होगा। “'  गोखले की इस अआधारकभ्त माँग को स्मरण रखना अधवध्यक है क्याँ कि 
यही भावी राजनीति को पिमाजित करने वाली रेखा थी अर इप्ती ते 909 
के तैदैधानिक अधिनियम की तफ्लता और असफ्लता निर्धारित हुयी । गोखो 
ने अनेक बार ब्रिटेन की यात्रायें की । उन्होंने ब्रिटिश रजनी तिज्ञों को स्व- 
शासन की ओर कदम बढ़ाने के लिये बहुत प्रेरित किया लेकिन वे टस ते मत 
नहीं हये तथा ।909 के अधिनियम में वे रेसा कोई भी कद्म उठाने को तैयार 
नहीं हुये जिपते भारतीयों को स्वशासतन मिलने की तैझावता हो ।.. 


. गोबले ने संवैधानिक ज्धार योजना के पक्ष में उचित वातावरण तैयार 
करने में अथक प्रयास किया और जतत अपनी मांग पर हद रहे । उनका घोगद्गान 
पही था कि उन्होंने भारतीय गवर्नर-जनरल और भारत तचिव के बीच तम्पर्क सत्र 
का काम किया, उनका विश्वास जीता और उन्हें अप्रवाप्तन दिया कि उचित क्‍ 
तैवैधा निक तुधार करके उदारवादी कांग्रेती राजनीतिज्ञों को भारत में अधिक... 
प्रभावी श्ृमिका निभाने का अबतर मिल चकता था ।.......||||रर्<्य्र्््र<ः् 


(थार सेपानन्वानकेपउचद्रलपताकय८ पाल सकल सपा भन लक न सवा न ाउसाप9 फल केक सतत 





।908 की मद्भात कांग्रेल- 

908 में आयोजित मद्गात की कॉँग्रेत उदारवादियों की राजनीतिक 
: प्रधाली का शक अच्छा चित्र प्रस्तुत करती है । गोखले लगातार यह भविष्य 
. वादी कर रहे थे कि यधाशीघ्र तैवैधानिक योजना प्रस्तुत होने वाली है और 





के लिये यह योजना बनायी गयी थी । रात बिहारी घोष मद्बात कांग्रेत 
अधिवेशन के अध्यक्ष थे 
करते हुये अपना भाषण दिया और हर प्रकार ते भावी संवैधानिक सुधार को 
तराहा | सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने इप्त अधिवेशन में कहा कि यह हमारे संघर्ष 
की सफ्लता का चरम उत्कर्ष था । कांग्रेस अध्यक्ष ने एक आजा और प्रकह की 
थी । उनका कहना था कि भविष्य में "निरकृंगवादी और गैर उत्तरदायी 
तरकार के स्थान पर हमें बहुत कुछ पैवैधानिक प्रकार स्थापित करने का 
अवप्तर मिलेगा। "* इसी अधिवेशन में सैवैधानिक सुधार के बारे में कांग्रेस ने 
यह प्रस्ताव पारित करते हुये कहा कि वह पूर्ण रूप ते "पन्तुष्ट " है और 
 घैवैधा निक प्रस्तावाँ को प्रस्तुत करने के लिये अपना धन्यवाद ज्ञापित करती 
है | दत्त काग्रेत के प्रत्तावाँ मे यह आजा भी की गयी कि उद्दारवादी 
भावना के अनुरूप विधेयक पारित किया जायेगा । 





क्‍ चैसे तो यह तमम्पर्ण कार्यवाही ब्रिटिंग्न॒ सरकार के लिये पर्ण तेन्‍्तोष 
का विषय थी लेकिन इतते यह भी दिव्वाई दे रहा था कि भारतीयों की 
अआझाओँ और ब्रिटिश राजनी तिज्ञों की नीतियाँ में पर्याप्त अन्तर था और 
जब आशाजनक भावनायें पूरी न हो तकी तो जितनी तीज्ता ते संवैधानिक 
पुधाराँ की आज्ञा की गयी थी उतनी तीक्ञता ते हीः यह आशा निराशा... 
में बदली । दूसरे शब्दों में पह कहा जा सकता है कि अनेक वर्षों ते चचाओं 
का क्रम गतिशील रहा । गोखले तथा अन्य राजनी तिज्ञ काँग्रेत के उदारवादी 
वर्ग को तंवैधानिक सुधारों के लिये उत्साहित करते रहे लेकिन वह यह सामान्य 
मी बात भल गये कि ब्रिटिश राजनी तिज्ञों का उदारवादी चेहरा बनावही 
.. था और उनका वाल्तविक रूप अधिनियम की धाराओं ते और उत्तके बाद 
. बनाये गये नियमों ते प्रकट हआ' यही कारण है कि कांग्रेत्त ने जैसे संवैधानिक 

 मुंधारों की कल्पना की थी, आशा की थी, वैसे संवैधानिक मुधार न तो 
पारित किया गया और न काग्रेपियाँ को सन्‍्तु [६ट ही कर सब 





















इसमें उन्होंने यह अगशज्ञा प्रकट की थी कि भारतीयों को प्रश्माततन को प्रभावित 
करने के पर्याप्त अधिकार मिलेंगे । उन्होंने कहा :- 


"हों उच्चतम स्तर के प्रशाप्तन तक पहुँचने के पर्याप्त अवसर हाँगे । 
आर्थिक और प्रशाप्तनिक मामलों को प्रभावित करने का अवप्तर होगा । इत्त 
बारे में हुये तर्ब-घितर्क में हम भाग ले सकेगे - - - - - हमारी इच्छा के 
बिना सरकार मनमाने ढंग से कोई कानुन नहीं पारित कर पायेगी - “““<८ 
प्रान्तीय प्रशात्तन को प्रभाचित करने का हों और भी अवसर होगा - - - - 
व्यावहारिक छप में हमेँ इस पोजना ते सन्तुष्ट होना चाहिये। * हो क्‍ 
4909 का सुधार अधिनियम और काँग्रेत - 


नवम्बर ।909 की भारतीय कौंमिल अष्िनियम ब्रिटिश सेल द्ारा 
प्रारित करे दिधा गया और ददितम्बर ।909 के कांग्रेस अधिवेशन मेँ तथा उसम्तके 


बाद अनेक अव्तरों पर काँग्रेत ने अपनी निराजा और आलोचना व्यक्त की |. 
हमें यह विद्यारना है कि इतने लम्बे परपमर्णश के बाद पारित फिये गये अधिनियम 
ते काग्रेत क्‍यों तन्‍्तुष्ट नहीं हो तकी तथा तुरेन्द्रगाथ बनर्जी जैते नरमदलीय नेता 


की कहना पड़ा : - " सुधार योजना के अधीन बनाये गधे क्‍नियम और काननों 
में व्यावहारिक रूप में इसे नष्ट कर दिया गया। "2 द 


इस तर््द्भ में अधिनियम की मुज्य धाराओं और व्यवस्थाओंँ की 
चर्चा करना पर्याप्त होगा । 


. अधिनियम के उद्ृदेश्य- 


परिक्ष जप से भारत 
प्रकार ते भारत में - ४. 









। 


तैसदीय प्रणाली ल्थापित करने का प्रयाप्त कर रहा हूँ अथवा यह त्तीचा जाय क्‍ 
कि इन सुधारों द्वारा कितती भी प्रकार तेक्षतदीय व्यवस्था की भारत में 
स्थापना होगी तो मुझे रेसी सुधार योजना ते कोई लेना -देना नहीं होग 
->------ भारत में तैतदीय व्यवस्था स्थापित करना मेरा उद्देश्य 
नहीं है और एक क्षण भी हैं रेते प्रयात्त नहीं कर रहा हैं। "2 हस्त प्रकार की 
भाषा तथा घिचार भारत तचिव मार्ले ने और अनेक अवसरों पर व्यक्त करते 
हये अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और यह भी स्पष्ट किया कि वह भारत 
सम्बन्धी उत्त पक्लिटित्न नीति में कोई अधारभृत परिवर्तन नहीं कर रहा जिप्तका 
पमिर्धारण पच्चात्त वर्षों पूर्व हो चुका था तथा उत्त लीक ते हटने का विचार 
ब्रिटिश नीति के निर्माताओं का नहीं था । लक्ष्य के बारे में ब्रिटिश नीति 
और कांग्रेत नीति के अन्तर ने कांग्रेत के नेताओं की आशाओं पर पानी फेर 


दिपपा । कहाँ काँग्रेस के मंच ते स्वरगज और स्वष्नातन की बात हो रही थी... 
और कहाँ ज्रिटित्न सरकार यथावत्‌ निरकुंश श्राप्तन व्यवस्था बनाये रखने का... 
तेकल्प उपक्त कर रही थी । अधिक ते अधिक वह इतमें थोड़ी बहुत रियायते... 


देने को तैयार थी । में रियायत्ै कभी भी वाल्तचिकता का रूप ले सकती थी। 


2. गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी और गवर्नर की कार्यकारिणी में भारतीय 
तदस्थों की नियुक्ति - 


जो भी वाल्तचिक अथवा मज्बूरी में कदम उठाये गये उनमें एक स्वागत 
पोग्य 909 में यह कद्य भी उठाया गया कि गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी 


परिषद और गवर्नर की कार्यवरारिणी परिषद में शक अथवा दो भारतीय 
तदत्याँ को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया तथा वास्तविक रूप 
रैसी नियक्तियाँ कर भी दी गयी । भारत त़्ाचिव और गवर्नर ने ॥906 के 
बाद अनेक बार इत प्रश्न पर विचार किया क्योंकि तह 


 त्मय ते कांग्रेत 
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उच्चतम ल्‍्तर पर भारतीयों की नियुक्ति की माँग करती आग रही थी । 
899 और ।899 में काँग्रेत अध्यक्षों के भाषण में लगातार कार्यवरारिषी 
परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति की मांग की गयी थी । तब कर्जनने 
इसे "राजनीतिक बकवास" कहकर ठुकराया दिया था ।' ” लेकिन कुछ वर्षों 

में ही यह राजनीतिक माँग यादि वास्तविकता बन गयी तो इसका कारप 
यह था| कि यह अनुभव किया गया कि तभी स्तरों पर भारतीयों को... 
प्म्मिलित करना प्रश्मातनिक दाष्ट्ि से उपयोगी होगा तथा उन्हें न निमुकक्‍त 
करना खंतरनाक होगा । छत्ती लिये कार्यवारिषी परिषद्‌ में भारतीयाँ 

को स्थान दिया गया और श्तएपी0 प्िनन्‍्हा जो कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील _ 
थे वह तर्वप्रधम लार्ड मिण्टोँ की कार्यकारिषरी के सदस्थ बनाये गये । लाहौर 
के कांग्रेस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने इत्त नियुक्ति का स्वागत किया... 
जिसते स्पष्ट है कि कांग्रेत इस कद्म ते उत्साहित हुयी । प्रान्तीय गवर्नरों ५३ 
की कार्यकारियी में भी ॥90 में भारतीयों को स्थान दे दिया गया | 


दफन कम कल मम 


5. विधान परिषदोँं की तैख्या और उनके अधिकारों में बद्धि - 
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पूर्ववर्ती विधान परिषदों की तुलना में ॥909 में विधान परिषदों 
की छ्या में पर्याप्त बद्धि की गयी । केन्द्रीय विधान परिषदों की अतिरिक्त 
पंख्यपा मोलह ते बदाकर साठ कर दी गयी और प्रययः इत्ती अनुपात में प्रान्तीय 
कौसिलों की सब्या में भी बद्धि की गयी लेकिन केन्द्रीय घिधान परिवद में 
तरकारी पतदत्याँ का बहुमत बनाये रखा गया जो यह प्रमाणित करता है 
कि अभी भी तरकार गैरसतरकारी सदसत्याँ के बहुमत ते डरी हुयी थी । 
मताधिकार के बारे में भी पहले से अधिक पराहनीय प्रयात्त 





है करे । गम | दा 
निर्वाचन का आधार वर्गों तथा तम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व धा |. 





५ ताम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली - 

मार्ले-मिण्टाी सुधार योजना का सबते आपत्तिजनक निर्णय था - पृथ्क 
चुनाव अथवा ताम्प्रदायिक चुनाव पद्वति । इ्न्त पद्वति के द्वारा केन्द्रीय. तथा 
प्रान्तीय विधानमण्डल के लिये अलग ते तीदें मुस्तलमान सदस्यों के लिये . 
प्ताम्प्रदाधिक आधार पर तुरक्षि कर दी गधी । केवल इतना ही नहीं , यह. 
भी निर्धारित कर दिया गया कि इन मुस्लिम सदस्याँ के चुनाव में केवल इसी. 
तम्प्रदाय के लोग भाग ले सकते थे | यह एक निराली पद्धति थी जिमके अनुसार 
एक पविव्वेष सम्प्रदाय के लोगों को ही यह अधिकार था कि वे अपने बीच के 
कितती प्रतिनिधि का चुनाव केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय विधान परिषद के लिये 
करें 





।909 के अधिनियम के इस प्रावधान ने काँग्रेस की अज्ञाओँ पर पानी 


फैट दिया क्योंकि शीघ्र ही अनुमान हो गया कि तम्प्रदाय और तम्प्रदाय के 
बीच फुट डालने की नीति का आरम्भ किया जा रहा था तथा इस प्रावधान _ 
के दृरगामी परिणाम हुये । इत्त श्क प्रावधान मे यह भी प्रकट हो गया कि 
ब्रिट्शि नीति निर्माता ताम्राज्य की सुरक्षा के लिये कैते-कैसे उपपय कर सकते 
> कक 





क्‍ ।908 के काँग्रेस अधिवेशन में जो. आजा का स्वर उठा था वह... 
कांग्रेल के निश्विचत पिद्वान्तों पर आधारित था । तैवैधानिक परिवर्तनों पर 
_काग्रेत्त ने जो धारपायें बनग रखी थी तथा उन्हीं के द्वारा यह अपश्मा बधाई 
गयी थी कि :ब्रिटित्न सरकार पुरी ईमानदारी से कठम उठायेगी लेकिन जब 
शैसा नहीं किया गया तथा ।909 के कौंसिल अधिनियम में चतुराई से काम... 
किया गया तथा कम्प्रदायाँ में भेदमाव करने की कोशिश की गयी तब कांग्रेत 
ने अपना विरोध प्रकट करने में बि कक नहीं किया इसतपे 

















मे यह प्रकट होता है 








हक, 


कि कांग्रेत के नेता संवैधानिक परिवर्तनों को निश्चित तिद्वान्तों के आधार पर 
देखने लगे थे । स्पष्ट है कि 909 के अधिनियम पर चर्चा इतफे बाद के 
अधिवेशनों पर भी चलती रही । अन्ततः जो मियम और कानन बनाये गये 

वे इतने प्रतिक्रियावादी थे कि कांग्रेत का प्रेष उत्साह भी तुरन्त ही तमाप्त 
होने लगा जो इत सुधार योजना के निर्माताओं की बड़ी अत्फ्लता थी 

एक प्रप्तिद्ष लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि " दस भारतीय कौंसिल अधिनियम _ 
के अधीन कानुन केवल इसे नष्ट करने के लिये ही बनाये गये थे ।* 





।940 के कांग्रेत के अधिवेशन में कांग्रेत्त ने स्पष्ट रूप ते अपने प्यार 
प्रस्तुत किये जितते यह ध्वनि, 'मिकलती है कि तम्पूर्ण नियमों और कानूनों के 
अनुप्तार की गयी कार्यवाही को देखकर कांग्रेतत ने पूर्ण गम्भी रता मे अपने विचार 
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प्रकट करने की नीति अपनायी । कांग्रेतत ने पृथ्क प्रतिनिधित्व के पिद्धान्त की. 

"“कठोरता" मे निन्‍दा की । प्रस्ताव में गगे कहा गया कि गत वर्षों के काननों .. हक त 
को कांग्रेस अल्वीकार करती है । उसने यह मांग भी की कि चुनाव प्रक्षिया पर. 
अवश्यक तैशोधन कर दि जाय और भेदभाव पूर्ण तरीकों को अपनाने की नीति... 
को त्यागने का परामर्श दिया । शक वर्ग और दुसरे वर्ग के बीच में जो भेक्माव है 


अपनाया गया था उतप्तका काँग्रेस ने विरोध किया । 


अगामी अधिवेशनों में भी कांग्रेत ने 4909 के अधीन अपनायी॥ गायुनाव 
प्रणाली और नियमों की अनेक बपर निन्‍दा की । जिप वास्तविक चुनाव प्रणाली 
की कांग्रेत पक्चथर थी तथा जिमकी अपशा किये हथये थी उसे जब स्वीकार नहीं 
किया गया तो स्वाभाविक छूप ते काग्रेत को निराशा हमी 95के 
कांग्रेस के अधिवेशन को उद्घृत करना पर्याप्त होगा । इसों यह कहा गया - क्‍ 
यह काँग्रेस अपनी घोर निराशा व्यक्त करते हुये कहती है कि पिछले चार- 
वर्षों ते कांग्रेस द्वारा तरकार ते बार-बार आग्रह करने के बाद भी विधान 
 पारिषदोँ के बारे में बनाये गये काननोँं ते अत्मगनताओंँ और 
. को दर करने के कोई उपाय नहीं किये गये ।"“० 














486 


प्रथम महायुद्व के दौरान कांग्रेत नेताओं दारा प्रस्तुत संवैधानिक छुधार योजनायें- 
प्रथम महायुद्ध में शक बार पुन: भारतीय राजनीति का स्वरूप बदला। 

उदारवादी काँग्रेती नेताओं में वह उत्साह नहीं रह गया था जैत्ती अपेक्षा ॥909 

के अधिनियम के बाद की गयी थी । मार्लें-मिण्टाँ सुधार योजना मे उदारवादियों 

की पकड़ काग्रे्त में मजबत नहीं हुयी । इसी स्थिति पर टिप्पणी करते हुये यह 





पविद्यार प्रकट किया गया कि * सुधार पर आधारित काँग्रेस और भी निराशाजनक 





सिद्ध हुयी ।*“ शक ओर उदारवादियों का प्रभाव काँग्रेत में घटता जा रहा था 
तो दूसरी ओर उमग़्ावादी कांग्रेती नेताओं का दृष्टिकोण भी परिवर्तित दिखाई 
दे रहा था | जब तिलक ॥9% में माण्डले जेल ते लौठे तो उन्‍होंने और 
एनीबेतिेन्ट ने अलग-अलग स्तरों पर होमछल आन्दोलन प्रारम्भ किया । इस 
अन्दोलन का शक मात्र लक्ष्य था स्वश्राप्तन की मांग करना । इस प्रकार काँग्रेत 


के इन झार्थकों.ने स्वशातन की मांग को और भी प्रभावी बनाते का काम किया। 


प्रथम महायुद्व के तमथ शक और स्वागत योग्य प्रब॒त्ति दिखाई दी । 
यह थी काँग्रेती नेताओं द्वारा स्वयम्‌ मैविधान तुधार योजनायें प्रस्तुत कश्ना ।. 
इससे यह प्रकह होता है कि काग्रेम्त के नेता अपनी ओर ते कभी अकैले अर कभी 
ताम्र हिंक रूप से संवैधानिक सुधारों की अलग- अलग योजनायें बनाने लगे । यह 
भी उल्लेबनीय है कि ये थ्ोजनायें भारत तरकार या उप्तके किमी प्रतिनिधि के 
तपमने प्रस्तुत की गयी जिपतपते यह प्रकट होता है कि अभी उद्ृदेषय था भारत 
तरकार की तहायता में और उमत्तको प्रेरित करते हुये संवैधानिक 





तृथधार करना । 


इत अवधि में प्रस्तुत तीन प्रमुख योजनाओं का विवरण दिया जा 
रह है । 7 





|« गोखले द्वारा प्रान्तीय स्वायत्तता की तैवैधानिक सुधार योजना 
2५ काग्रेत और मुस्लिम लीग द्वारा अनुमोदित स्वश्नाप्तन सम्बन्धी 

क्‍ पुधार योजना । 
ठ, उन्‍्नीतत केन्द्रीय परिषद्‌ के मछतयाँ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन । 


इनका अलग-अलग पविवरपष इन्त प्रकार है ३- 


गोखले द्वारा प्रस्तुत तैवैधानिक सुधार योजना :- 

प्रतिद्ठ उदारवादी कांग्रेती नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने ।। फरवरी 
।9।5 को अपने जीवन के अन्तिम कृछ दिनाँ में शक सुधार योजना तैयार की 
जिसे गोखले का दस्तावेज कहा जाता है | जित्तका सबते महत्वपुण बिन्दु धा- 
प्रान्तों की स्वायत्तता का विदयार । पिछले कुछ वर्षों ते ज्रिटित्न नीति 


निर्माता यह प्रकट कर चुके थे कि केन्द्र तरकार को निरंदुश रखना तथा केन्द्रीय... 


शाप्तन को मजबूत रखना उनकी आधारभूत नीति थी । गोछले ने इत्त तथ्य को. 
स्वीकारा और यह विचार किया कि प्रान्तों को स्थायत्तता दी जाय अर्थात्‌ 
प्रान्तीय स्तर पर प्रतिनिधि शातन स्थापित किया जाय जितमें भारतीयों की 
भागी दारी हो | यह इस प्रत्तिद्व नेता की राजनीतिक सड्ड-बज् थी कि उप्तने 
ब्रिटिश नीति को मानते हुये प्रान्तों में वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की 
स्थापना का विवरण प्रस्तुत किया । अपने विल्तत विवरण में उन्होंने कहा कि 
गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद्‌ में छः तदत्य होने चाहिये जिसमें तीन भारतीय 
और तीन यूरोपीय ही । प्रान्तीय पारिषंद्‌ के विषय में मत था 7 ; 
की तदस्य तेख्या पचहलत्तर ते तो होनी चाहिये और कम ते कमर अस्पी प्र: 
सदस्य चुनें जाने चाहिये । उनका विचार था कि तभी विषय और बजट 
न्तीय विधान 
पग अधिर देना स्व 








तपृत 











[कार किया और यह 





ग्री माना कि गवर्नर जनरल की 


इन परिषदों. | 


प्भा द्वारा पारित होना चाहिये । उन्होंने गवर्नर को वीटो.... 





है 


कार्यकारिणी के मसद्याँ को कार्य करने के लिये प्रान्तीय परिषद्‌ का विवात 
ग्रीतना अवश्यक नहीं था | दूसरे फर्दों में प्रान्तीय कार्यय्ररिणी को 
प्रान्तीय परिषद्‌ के प्रति उत्तरदायी बनाने की बात गोसने ने नहीं तोची । 
केन्द्रीय. विधान पारिषद्‌ के अधिकारों के बद्धि को बात तो गोखले ने की 
लेकिन त्रकारी तथा मनोनीत तदसत्याँ के बहुमत के पिंद्वान्त को उन्‍होंने 
स्वीकारप । अपनी सैवैधानिक योजना में गोखले का यह भी कहना था कि 
भारत प्रकार को भारत ततथिव के नियन्त्रण ते मुक्त किया जाय । भारत 
पतवचिव की कौंपमिल को त्माप्त करने का सुजझज्ञव उन्होंने दिया । 





गोखले के इत राजनीतिक दल्तावेज मे प्रकट होता है कि वे एक 
व्यावहारिक योजना प्रस्तुत कर रहे जिले सरकार स्वीकार कर सके और 
जिले स्वीकार करने में अधिक बिलम्ब भी न हो । इतका महत्वपूर्ण पक्ष यह 


है कि अगगामी ।9॥9 के तुधारों का बहुत बुछ्ठ अनुमान गोख्ले की योजना में. 


पे 


कांग्रेस - लीग तैवैधानिक तुधार योजना :- 

9।6 में कांग्रेत और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक भावी तेधिधान 
के स्वल्‍्प पर तमज्ौता किया । दोनों प्रमुख रपजनीतिक दलों ने मिलकर यह... 
पिशचय किया कि किप्त प्रकार की तैवैधामिक योजना उन्हें स्वीकार हो प्कती 
थी । ह्त तैवैधानिक योजना में भी मुख्य ध्यान दोनों प्रमब राजनीतिक दलों 
का तमुदायों के प्रतिनिधित्व पर था | ये दोनों प्रमुख राजनीतिक दल ब्रिटिश. 
तरकार पर व्थाव डाल करके तैवैधानिक तुधार कराना चाहते थे । प्रान्तीय हा 
विधान पारिषदों के पविष्य में कहना था कि इसके ६/5 सदस्य चुने जाय और 
“5 तदस्य मनोनीत हो । बडे प्रान्तों के परिषद्दों की संख्या एक सौ पच्चीस 
तथा छोटे प्रान्ताँ के परिषदों की तंब्या पच्चात से पचहत्तर प्रस्ताविः 
गयी क्‍ 











5] हे 


गयी तदस्याँ के चुनाव के विषय में यह कहा गया कि "पारिषदाँ के सदस्याँ कप 
चुनाव तीथे जनता द्वारा हो और अफि मे अधिक लोगों को चुनाव में भाग 
लेने का अवप्तर मिले। " इत योजना का सबसे उल्लेबनीय पक्ष था - काँग्रेत द्वार 
ताम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रपाली या अलग प्रतिनिधित्व के 909 के सिद्धान्त 
को ल्‍्वीकार करना और इस विषय में अलग-अलग प्रान्तों से चुनकर अगने वाले 
मुत्ततमान तदत्याँ की तंख्या निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया । यह 
आवश्यक नहीं था कि मुत्तलमान सदस्यों को उत्ती अनुपात में परिषद्‌ में स्थान 
मिले जैता उनका विभिन्‍न प्रान्तों में जनतैझया में अनुपात था । यह इत्त तथ्य 
ते प्रकट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तैख्या चौदह प्रतिशत 
थी फिर भी उन्हें तीत प्रतिशत मुस्लिम तदस्य भेजने की सहमति हुयी | इसी 
प्रकार ते बिहार और उड़ीता में मुततमानों का अनुपात जनपैख्या के आध पर 


पर द्त प्रतिशत होते हुये भी यह स्वीकार किया गया कि परिषद में उनके... 


प्रतिनिधियों की क्या पच्चीतत प्रतिशत होगी । मद्रात्त में छः प्रततिष्रत मुतलमान 


थे लैकिन उनके तदर्स्याँ का प्रतिप्रत पन्द्चह मिधारित किया गया ।- इस प्रकार हु 


समझौते में "भार" के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया अर्धातू महत्व के. 
अनुत्तार किस्ती धार्मिक तमुदाय को उत्त प्रान्त की जनसंख्या के बहुमत मे अधिक . 
प्रतिनिधित्व मिलने का अधिकार । यह श्क राजनीतिक तमझौता था और 
इतके अनुसार अनेक स्तरों पर संविधान के स्वल्प के विषय में , परिषदों की 
संख्या और उनके अफिाारों के विषय में प्रस्ताव पारित किये गधे । शक 
भचिस्तार योजना बनायी गयी जिप्तमें भारत सचिव की कौपिल को स्म्राप्त 
करने की बात कही गयी और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कम 
मैं कम आधे तदस्याँ को निमुक्त करने की मांग की गयी तथा यह भी कहा 


गया कि भारत सरकार प्रान्तीय सरकार के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करें॥।. 
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5. उन्‍्नीत्त राष्दूनेताओं का प्रतिवेदन- 


शदियी दाद्याया दा 20297 ककप्रगर दाक्रदा अफरापा। दायाक पापा दादाफ्राय दोष बादारदात दाकाकाक बुजाताए ददइ[लान ख्पादन दान ठाभत्ताप धादडञलत धदयाोत ददाद्रॉशि० दकराा० दफएर७ पाक्षमधक दाक्पतक शक दाता धदाक 2 दफमााण 


केन्द्रीय विधान परिषद के उन्‍्नीत गैर-पतरकारी चुने हुये तदरत्याँ ने 
अक्टूबर ।96 को सैवैधा निक सुधार करने के लिये एक प्रतिवेदन वायत्तराय के 
. मम्मुव प्रस्तुत किया । इसमें यह आजा प्रकट की गयी कि प्रथम महायुद् 
के बाद पर्याप्त प्रशाप्तनिक पारिवर्तनीं की ओर ध्यान दिया जायेगा । इत्त 
प्रतिवेदन में कृछठ मुख्य मांगे इत्त प्रकार थी - 


|... प्रान्तीय तथा केन्द्रीय स्तर के गवर्नर और गर्वनर जनरल की. 
कार्यकारिपी परिषद में कम मे कम अधि भारतीय सदस्याँ की 
नियुक्ति का प्रावधान हो | द 


2. तभी विधान पारिषदों में चुने हुये सदस्यों का पर्याप्त बहुमत 

रा हो । 

हे केन्द्रीय विधान परिषद में कम ते कम एक तौ पच्चाप्त और 
... प्रान्तीय पविधान परिषद में तौ सदस्य हो । क्‍ 

ः बजट को अर्थ विधियक के छप में प्रस्तुत किया जाय और आरत 


को अगर्थिक स्वतन्त्रता मिले । 

5. कैन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों को सभी विए्योँ पर क्‍ | 
कानुन बनाने का अधिकार हो और प्रशासन के मामले में प्रस्ताव... 
प्रस्तुत करने का अधिकार हो । गर्वनर और गर्बनर जनरलों को... | 
नितिचत दशाओं तथा निरचिचत त्तीमा में बीटों कया अधिकार 
है 5३% क्‍ 383 या 

6... भारत तथिव की कौंसिल को सम्राप्त कर दिया जाय और 

द भारत तचिव के अधिकारों को सीमित किया जाय । 
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के प्रनन्तीय तरकारों को अधिक ते अफि कार्य करने की स्वायत्तता 
मिले । + 


इन तीनाँ संवैधानिक सुधार योजनाओं में अनेक तमानतायें थी 
जैसे भारत सचिव की कौंसिल को पमाप्त करना भारत प्रकार पर भारत 
सचिव के नियन्त्रण को कम करना, गर्वनर और गवर्नर जनरल की. कार्य: 
कारिणी परिषद्‌ में कम ते कम आधे भारतीय तदस्याँ को स्थान देना, 
प्रान्तीय स्तर पर स्वायत्तता, प्रान्तीय और केन्द्रीय परिषद्‌ की 
तदर्स्यों की तंख्या में पर्याप्त बद्धि और इनमें चुने हुये सदस्थों' कया निर्णायक 
बहुमत । तदत्यों को विधि निर्माण और धन पम्बन्धी पर्याप्त अधिकार 
अगदि । सबते अधिक बल इत्त बात पर था कि वास्तविक प्रतिनिधि शातक 
का प्रावधान केन्द्रीय और प्रान्तीय स्तर पर हो । इन तीनों प्रस्तादों .. 


में यह भी अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि ॥909 के अधिनियम के पारित का 


होने के कुछ वर्षों बाद ही इपे पर्याप्त तैश्नोधन करके शक नयी तैविधान 
पुधार योजना की मांग काँग्रेस ने की । इन तीनाँ योजनाओं से यह भी 
स्पष्ट है कि कांग्रेत को भनी-भाँति मालूम था कि प्रथम महायुद्ध के उपरांत 
तैवैधा निक परिवर्तनाँ के लिये वातावरण बनाने की पहले ते ही अगवश्यकता 
थी । इसी कारण ।95 और ॥96 ते ही अनेक स्तरों पर ही कर्रग्रेत और 
काग्रेत्त के नेताओं ने अपनी ओर ते विस्त॒त योजनाये प्रस्तुत करना अरख्भ 
कर दिया और यह भी ध्यान रखा कि ये योजनायें ऐेसी हो जिन्हें ब्रिटिश 
तरकार स्वीकार कर तके । 
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द्वाकाक दाद दा हाफ 


इण्डियन नेशनल कांग्रेत प्रोत्ती डिंग्स, (बनारत, ॥905 ), प्रस्ताव से0 5. 

दण्डियन नेशलन कांग्रेस प्रोत्तीडिंग्स, (कलकत्ता, ।906 ), प्रस्ताव तै0 2, 

परहुमन सिंह, लार्ड मिण्टों शण्ड इण्डियन नेशनलिस्म, (इलाहाबाद 
976), पृष्ठ 5. 

वही , पृष्ठ 5 क्‍ 

ती. श्च. फिलिप्त (त्0), दि इवोल्युशन ऑफ इण्डिया एण्ड 
पाकिस्तान, (लन्दन, ।॥962), पृष्ठ 9५. 

वही, पृष्ठ 77« द 

वही, पृष्ठ 78: 


परछुपन प्तिंह, लाई मिण्टों एण्ड इण्ड्ियन नेशनलित्म, (इलाहाबाद, .. | 
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बी. आर. नन्‍्दा, गोछी, (दिली, ॥977), पृष्ठ ॥95. 
वही, पृष्ठ 54। 

रिपोर्ट ऑफ कांग्रेत प्रोत्ती हिस्सा, (मद्गात, 908), पृष्ठ 58« 
स्पीचेज ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, (मद्दाप्ड़र 908 ), पृष्ठ 79. 
गृस्मुब निहाल पतिंह, परर्वोक्‍्त, पृष्ठ 88 


 लार्ड मं पलेंका संतद में भाषण, ॥7: दितम्बर ।908, ती-छएच, 






फिलिप्स /तं0), दि इवोल्पश्नन ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान 
गैलिक्ट डाकृमेन्टत, पृष्ठ 85 में उदधत- 
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थे €2« 
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परहुमन चिंह, पूर्वोक्त, पृष्ठ ॥05.. 
बी.अआर. नन्‍्दा, पूर्वोक्त, पृष्ठ 5॥9 

हणिटियन नेप्ननल कांग्रेस प्रोत्तीडिंग्स, (इलाहाबाद, ॥90) प्रत्ताव 
ते0 ५ तथा 5. | क्‍ 239 ४ 
हण्डियन नेशनल कांग्रेत प्रोत्तीडिंग्त, (कराची, ॥9।35 ) प्रस्ताव ते0 5. 
बी.अर. नन्‍दा , गोखले, (दिल्ली, ॥977), पृष्ठ उ6..... 
वही, पृष्ठ १68... 
बी. पदूटामि तीतारमैयूया, दि हिस्द्रो ऑफ पद इण्डियन नेशनल 
काग्रेत, 4955, अपेन्डिक्स 2 क्‍ क्‍ 
ए, मी. बनर्जी (त0, ) इण्डियन कास्टीट्यूशनल छाकृमेन्टस, (कलकत्ता, 
।9५6 > जिल्द द्वितीय, पृष्ठ 555-3 65 ध 





तृतीय अध्याय 


'छदड85+क ८प्रका० ह-दावकी द्धक्पप तडा24% ददाबा0क 2का्रदत नायाण० दायर पा उद् 


499 का भारतीय शाप्तन अधिनियम और कांग्रेस 

- 97 की भारत सथिव की घोषणा. 

- मांटेग्य चेम्तफोर्ड सुधार योजना: 

- कांग्रेस का विशेष अधिवेशन: 

- 9|9 का भारत सतकार अधिनियम. 

- कांग्रेस द्वारा भावी नीति पर निर्षय- 

- कांग्रेत द्वारा इस अधिनियम के बहिष्कार का निर्णय. 
- अध शाप्तन प्रणाली की असफलता. 





07 


प्रथम महायुद्ध के दौरान ब्रिटित्न तरकार को भारत के तंवैधा-निव 
भविष्य के प्रति नये दृष्टिकोण ते विचार करना पड़ा । जब महययुद्ध का 
उद्देश्य यह घोषित किया गया कि " इस पविए्व को प्रजातन्त्र के लिये 
त्रक्चित करना है ।" फिर स्वाभाविक छूप से भारत में किसी न कित्ती 
प्रकार की प्रजातान्त्रिक प्रणाली अथवा प्रजातानत्रिक प्रणाली के किप्ती न 
कितती स्वरूप को अपनाने का उद्देश्य निर्धारित करने की अधवश्यकता पड़ी। 
इस तमय ब्रिटिश सरकार भारत मेँ प्रजातान्त्रिक ध्रातन व्यवस्था लागु करने 
को तैयार नहीं थी । परन्तु वह बुछठ न कुछठ कदम इस ओर उठाना भी 
चाहती थी । रेपी परिस्थिति में शक 3द्देशय था प्रजातान्‍्त्रिक पिद्वान्तों 
को भारत में लागु करना तथा उत्तरदायी बान्तन व्यक्‍स्था के प्रति. 
प्रतिबद्दाता दिखाना और दूतरा उद्देश्य था स्वेच्छाचारी प्राप्तन व्यवस्था 
को भविष्य में भी बनाये रखना । ये दोनों उद्देष बहुत कुछ श्क दमरे के 
विरोधी थे । फिर भी इनमें ता्म॑जल्य स्थापित करने का अत्तफ्ल प्रयात्त 
।99 के सैवैधानिक अधिनियम द्वारा किया गया । ब्रिटिश सरकार की _ 
नीति के अर्तविरोधों के कारप रेसे सैवैधानिक परिवर्तन नहीं किये जा सके 
'जिनते काँग्रेस को सन्‍्तोष होता और भारतीय राष्ट्रवादी नेता अश्वस्त 
होते कि भविष्य में संवैधानिक परिवर्तनों ते देश में प्रजातान्त्रिक सिद्वान्तों 
की अपनाया जायेगा । 


यदि ब्रिष्टिग तरकार की नीतियाँ अन्तविरोधों ते ग्रसित थी 
तथा ब्लिटिश् नीति निर्माताओं की करनी और कथनी ने बहुत अन्तर था 
तो छ्त्तका प्रभाव काग्रेत पर क्या पडा 9 यह भी विदारणीय विषय हैं 
यदि नीति निर्माता ही जान-बझ्कर पेची दा विधान बना रहे थे तो 
काँग्रेत पर उनके निर्णयोँ की प्रतिक्रिया ते विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक... 
ही था | यही कारण है कि 9।9 के पवैधानिक अधिमियम के पर्व और उप्तके 








पश्चात्‌ भी सैवैधानिक प्रश्नों पर काँग्रेत के अन्दर भी विवाद का क्रम चलता. 
रहा । परन्तु फिर भी इनत्त तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि कुछ 
पिद्वान्त रेते अवधय थे, बुछ्ठ सुधारों की मांग रेती अवाय थी जिन पर 
कांग्रेत के नेता अलग-अलग मंचाँ पर लगातार बल जोर देते रहे । इसी 
परिपेक्ष में हतत प्मय के संवैधानिक सुधारों पर चचा की जा रही है । 


9]7 की भारत प्षचिव की घीषणा - 


कक उततापआत बदााफक दावा 22827 70275 00॥:6व॥ कण ७छ/ज2 २५7) 20) ग7:प्यट50 दायरा शाप पढाआा॥७ वा 44॥0% ददाद्ाएक वश्दाउकक म्पाया+ हाफ खपद्राए+ इडदराप+ क्राक्यक बाधा सोफे 


अगस्त ।97 में तत्कालीन भारत तचिव, श्डविन मान्‍्टेग्यू. ने 
एक बहुत ही प्रभनंतनीय सैवैधानिक घोषणा बज्रिटिष्न सेसद में की । ज्रिटिश 
नीति को स्पष्ट करते हुये उतने वक्तव्य दिया कि भारत स्थित ब्रिटिश 
तरकार का उद्देश्य होगग भविष्य में " अधिक ते अधिक भारतीयों को 
प्रशासन के प्रत्थेक विभागों में प्तम्मिलित करना। * इत्ती के स्ञाथ-म्ताथ यह 
भी घोषित किया गया कि "भारत में कृमानतार धीरे-धीरे उत्तरदायी 
तरकार" की स्थापना होगी । भारत तचिव ने यह भी घोषित किया 
"धीरे-धीरे स्वश्ासित तेस्थाओं का विक्राप्त करना" ब्लिटिग्न सरकार 
का लक्ष्य होगा 


भारत तथिव की घोषणा ते कांग्रेस में आशज्लार्यें जगी । कुछ 
माह पर्व ही नये भारत तपिव ने अपना पद्यार त्ैभाला था और यह भी 
ज्ञात था कि वह उदारवादी क्वारधाराओँ का व्यक्ति था | अतः कांग्रेत 
जनों ने यह आशा की 
जायेगी 





कि घोषणा के अनुत्तार तुरन्त ही कार्यवाही की 





कांग्रेस की अनुकूल प्रतिक्रिया उत्तके वार्षिक अधिवेशन ते दिखायी _ - द 
अधिवेषन में पारित प्रस्ताव में कांग्रेस 








दायी शाप्तन की स्थापना करना हो | कांग्रेत ने यह मत भी व्यक्त किया 
कि आगामी तैवैधानिक परिवर्तन करते त्मय उत्तके द्वारा अनुमोद्धित ॥9। 
के कांग्रेत-लीग समझौते पर पूरी तरह ते ध्यान दिया जाय ।* 


इत घोषणा के पश्चात्‌ भारत तथिव ने शक और तकारात्मक 
कदम उठाया । उन्हाँने स्वपम्‌ भारत आने का निर्णय लिया और नवम्बर 
7 ते उनकी भारत यात्रा आरम्भ हुयी और कई महीने तक वह भारत 
में रहे । यह शक नवीन प्राक्रिया थी क्योंकि इसके पूर्व जो संवैधानिक _ 
अधिनियम पारित हुये थ उत्त समय प्रिटिश्न सरकार ने न तो भारत सरकार 


स्वयम्‌ भारत आकर वायतराय तथा अन्य तरकारी अफिरारियाँ ते परामर्म 
करने के साथ-साथ कांग्रेत तथा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ते भेट 
की । ः द 


... ह्डत अवत्तर पर कांग्रेत ने भारत तचिव को जो प्रतिवेदन दिया 
उत्तत्ते कांग्रेत के उद्देश्यों के विषय में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । सर्वप्रथम 
कांग्रेतत ने समय तीमा की बात उठायी क्योंकि अगस्त घोषणा ने शेसा कोई 
अश्वाप्तन नहीं द्विय था कि पर्ष उत्तरदायी शातन भारत में कब स्थापित 
होगा । अतः अपने प्रतिवेदन में काँग्रेत ने मांग की कि "ल्वशाप्षन" की 
स्थापना हतु लगातार उपाय ढिये जाय और "शक के बाद एक निरिचत क्‍ 
अवधि में उपाय करके" यथाशीष्र इत्त उद्द्वय को प्राप्त किया जाय । कांग्रेस 
की दूपमरी मांग थी कि भारत में भी उत्ती प्रकार की व्यवस्था प्रभावी की 
जाय जैसी अपस्द्वेलिया, कनाडा आदि उपनिवेशों में लागु की गयी थी । 
काग्रेत की तीतरी माँग यह थी कि क्‍ तृधार अधिनियम के आरम्भ में पर्याप्त 
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परिचर्तनों की घोषणा हो । काँग्रेत अआधारभृत अधिकारों के प्रति कितना त्तजग 
थी, यह उसप्तके प्रतिवेदन के अन्तिम वाक्योँ ते स्पष्ठ हो जाता है जिम इस 
प्रकार कहा गया - द 


"यह हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है जो निहित और 
अविभाजित है कि उत्ते अपने देगा में वे तारे अधिकार मिल्रें जो अन्य देशों में 
वहाँ के ममिवात्तियाँ को प्राप्त हो । यह भी उनका जन्म सिद्ध अधिकार है 
कि उन्हें सम्मान मिले और उनके राष्ट्ध को भी उचित स्थान प्राप्त हो। 


माॉँठेग्य चेम्सफोर्ड सधघार घोजना- 


दीया हक्रोणत दायरा छापा पयधि/0७ ददद:2७ बककदा।न 4077070 १७:04 दर द१0: ८5245 एा्पएए दराफ्रागएए ,्न्‍याक तक श्यधाएा फकका9 ९0एपथ्र० कड़क का द्वायदा साफ 


तत्कालीन भारतीय वायतराय और भारत तघिव के पंथक्त नामों... 


मैं जुलाई ॥9॥8 में प्रकाशित रिपोर्ट जो आगामी 99 के संवैधानिक 


अधिनियम का आधार बनी । उत्ते मान्ठफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता... 


है । घुलाई ।9॥8 में रिपोर्ट के प्रकाशित होने के डे ए वर्ष बाद तृथधार अधि- 
नियम ब्रिटिश तैसद द्वारप पारित किया गया । अतः ब्रिष्टिश सरकार के 
वैधानिक प्रस्तावों पर कांग्रेस को विचार करने का पर्याप्त अक्सर पिला । 

इस स्थिति ते यह निष्कर्ष भी निकलता है कि यदि ब्रिटित्न सरकार चाहती 
तो कांग्रेस के प्रस्तावों और तचुनझ्नावों के अनुप्तार संवैधानिक अधिनियम में . 
पधार्तभव तेशोधन कर सकती थी । इत्त दृष्टि ते मान्टफोर्ड रिपोर्ट के उपरांत 
कांग्रेत द्वारा व्यक्त किये गये 











तिचारों का अपना अलग महत्व है 


अपरम्भ में इत रिपोर्ट की तैप्लिप्त चर्चा और इसके मल प्रस्तावों 
चिवरण देना उचित होगा । इत्त रिपोर्ट में केन्द्र के अधिकारों और 
की पग्राक्तियोँ को यधावत बनाये रखने का प्रयाप्त किया गया' । वायत्तराय 
कार्यकारिपी के अधिकारों को पर्व की तरह बनाये रखने का... 


रिपोर्ट में अपनाथा गया । इत्त पोर्ट में केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
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की कोपिश की गयी । रिपोर्ट का मल आधार था प्रान्तों में उत्तर दायी 
प्रकार की स्थापना करना । रिपोर्ट के अनुप्तार उत्तरदायी सरकार का 
प्रयोग केन्द्र में करने के स्थान पर प्रान्तों में करना उचित था । यदि रेसा भी 
किया जाता तो भी तंभवतः कांग्रेस और भारतीयों को पनन्‍्तोष मिलता 
किन्तु प्रान्तों में भी आंधिक़ छूप ते उत्तरदायी शात्तन व्यवस्था प्रभावी की 
गयी । इसे द्वैघ श्रातन कहते है । इसके अनुपतार प्रान्तीय श्ातन को दो भागों 
में फिमाजित किया गया । प्रान्तीय श्ाप्तन का शक भाग , गवर्नर और 

कौ मिल तद्याँ के अधिकार मैं: था जो सुरघ्ित विष्याँ का प्रशातन तैचालित 
करते थे । करे शब्दों में गवर्नर और उसप्तके कौंसिल के सब्स्यों को अल्यावप्रयक 
'विषयाँ को तैचालित करने का कार्यभार तौंपा गया । कौंसिल के ये सदस्य 
सरकारी अधिकारी होते थे । ये अपने कार्यों के लिये केवल गवर्नर के प्रति 





उत्तरदायी होते थे । स्पष्टतः प्रान्तीय प्रश्मातन का यह भाग किसी के प्रति... 





उत्तरदायी नहीं था । प्रान्तीय प्रशातन का दूसरा भाग प्रान्तीय चिधायिका..... 


के प्रति उत्तरदायी था अर्थात्‌ जो मन्त्री नियुक्त होते थे और जिन वैकल्पिक ४ 


विषयों का प्रशातन चलाना इन मान्तियाँ की जिम्मेदारी थी, उनके लिये 

वे प्रान्तीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे । इसका अर्थ यह. हुआ कि 
उत्तरदायी शाप्तन केन्द्र में बिल्कुल लाग नहीं की गयी और प्रान्तों में भी 
उत्ते आंशिक छूप ते प्रभावी किया गया और वह भी कम अधवायक पिभागों 

के प्रशातन को तैचालित करने के लिये । इन्हीं प्रस्तावों के द्वारा माँंट्फोईड 
रिपोर्ट में पेची दी द्वैध शासन व्यवस्था प्रस्तावित की गयी थी । 





मांव्फोर्ड रिपोर्ट में ऐसी दो बाधाओं का भी वर्षन किया गया 
जो संवैधानिक प्रगाति को रोक रही थी । इन दो परिष्थधितियाँ में पहली 







#० 





8३ आई का री घिपरीत परिस्थिति यह कही गयी : 
णों ते विभाजित था । मान्च्फोर्ड रिपोर्ट का त्क॑ यह 





पति यह बतायी गयी कि भारत के लोग निर्धन, अज्ञानी और 
कि भारतीय प्माज 
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था कि इन विपरीत परिष्थितियाँ में भारत में प्रजातन्त्र को अथवा प्रजातांत्रिक 
व्यवस्था को लागू करना कठिन था लेकिन इतना तब होते हुए भी ॥909 के 
पृ प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली पर इमप्तके दृष्टिकोष की चर्चा आवश्यक है । 
विभाजित करने वाले कारणों को स्वीकार करने के बाद भी मुप्ततमानों को 
दिया गया पृथक प्रतिनिधित्व का अधिगार तमाप्त नहीं किया गया बल्कि 
इसे बदाकर सिक्‍्खों अपदि अन्य पस्ाम्प्रदाधिक वर्गों को देने का क्रम अपनाया. 
गया जो भारतीय प्रमाज को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित करने 
का प्रयात्तन हो था 





मान्ट्फोर्ड रिपोर्ट की इत्त सैप्लिप्त चचा के पत्चात हमें कांगे 
दष्टिकोण पर ध्यान देना हैं और मल रूप ते यह देखना है क्ि क्‍या इत 
रिपोर्ट ते देश में अनुकूल वातावरण उत्पन्न हुआ अथवा नहीं । तैवैधानिक क्‍ 
प्रयोग की तफ्लता और अप्तफ्लता भारतीय जनमत की प्रतिक्रिया पर निर्भर 
कर रही थी न कि त्तरकार के निर्णों पर । कांग्रेत्त की प्रतिक्रिया की चर्चा 
करते त्मय यह द्विबाई देता है कि इतते विवादों का क्रम गतिशील हुआ । 
इसका एक कारण यह था कि अभी भी भारतीय राजनीति परम्परगगत 
पिद्वान्तों पर चल रही थी और इसके ताथ- त्ाथ काँग्रेस के नरमी 
पिचारधारा वाले नेताओं और उग्पंधी विचार रखे वाले नेताओं के बीच 
के मतभेद प्रायः तमाप्त हो रहे थे | उदाहरण के लिये यह कहना कठिन है 
कि मदन मोहन मालवीय उदारवादी ये अथवा नहीं । श्री निवाभ्त शास्त्री 
की कित ब्रेषी में रखा जाय । भारतीय राजनीति इ्न्न _्मय करवट ले रही 
धी और काग्रेत के नेता स्पष्ट निर्ण करने की स्थिति में नहीं थे | इसी 
कारण मान्‍्टफोर्ड रिपोर्ट ने कांग्रेस के भीतर अनेक विवादों को जन्म छ्या! 











रिपोर्ट के प्रकाग्रित होने के तुरन्त बाद अलग-भलग मत प्रकाशित किये गये । 
एनीबेपेन्ट की प्रतिक्रिया इत प्रकार थी - " इग्जैण्ड को यह शोभा नहीं 
देता कि वह भारत के लिये रेसी योजना प्रस्तुत करता । जहाँ यह योजना 
व्यापक होनी चाहिये थी वहाँ यह तुच्छ है। जहाँ इसे उदार होना चाहिये 
था वहाँ यह अनुदार है" 7 काँग्रेत्त के पन्द्रह नेताओं ने मद्राप्त में व्यक्त 
किये गये वक्तव्य में इनत्त प्रकार कहा गया :- " यह योजना फिद्धान्त रूप ते 
और प्रस्तावों के अनुप्तार इतनी गलत है कि इसे सुधारना या तंग्रोधित करना 
संभव नहीं होगा"? पतिलक ने भी अपनी निराशा व्यक्त की और तार्वजनिक 
हप ते कहा कि यह योजना उन्हें स्वीकार्य नहीं थी । 





काग्रेत के शक वर्ग ने जहां मान्ट्फोर्ड योजना के प्रति अपना अतन्तोष 





व्यक्त किया उत्ती तय कांग्रेत के नरम पंथी घंडे ने इतके स्वागत करने की घोषणा । 


की । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने तुरन्त ही कलकत्ता में श्क सम्मेलन बुलाया जिम्तमें 
हम योजना का स्वागत किया गया और यह अगशा व्यक्त की गयी कि इम्तते 
वास्तपिक उत्तर दायी श्राप्तन स्थापित करने के द्वार खुलेंगे । सरकार के निकट 


अने का नत्म पंधियाँ का यह अच्छा अवत्तर था और उन्होंने पंवैधा निक प्रस्तावों 


का स्वागत करते हुए प्रकार की प्रश्न॑स्ता करने का निर्णा लिया । 


कांग्रेस का चित्रेष्ठ सम्मेलन - 


'फक5ए ऋाकाए द्याा+ बम दगाातत तातकाक॥॥प09 कब शान धफार्ाय+ बा गपकापशर दायगशिक बनाए काप82 पदइद्ाा+ प्रा ध्ाकताक सदकाका0 


कांग्रेस के इतिहास में पहली बार अगस्त ॥98 में एक पित्रेष सम्मेलन 





[घ्टिकोण में दरारें पछती हुयी वाई दी और भावी भवैधा मि कक 


के प्रति दृष्टिकोण अपनाने के विषय में अलग-#लग अंत पददिबाई दिये 






। कांग्रेस के इतिहाप्त | 


५५% 


समय गांधी जी बन्बई में डी थे लेकिन उन्होंने कांग्रेत के घिरे तन्‍्मेलन में 
भाग न लेने का निर्षय लिया । जो व्यक्त दृछ्ठ ही वर्षो में काँग्रेत की 
बागडोर तंमालने वाला था उत्तने अधिवेशन मे दूर रहना क्यों निर्रिचत 
किया 9 इत्तका उत्तर ल्वय॑ँ गांधी जी के पत्र ते मिलता है । लोकपान्य 
तिलक को लिए पत्र में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने इस 
प्रकार लिखा :- द 





“में आगामी कांग्रेत्त अधिवेशन में भाग लेने में अप्तमर्थ हूँ । मैं 
अपगामी नरम ब्लीय सम्मेलन में भी भाग नहीं लुँगा । मैं जानता हूँ. कि 
मेरे विचार इन दोनों मे मभिन्‍न हैं | यह मैं आपको बता चुका हूँ . कि 
अप और श्रीमती बेत्तेन्ट मेरे विदारों ते सहमत नहीं है | में यह भी 
जानता हूँ कि इत्त कार्य में नरम पंथी भी ताथ नहीं देंगे । यह श्क बात 
है दूभरी बात यह है कि हमे मान्टेग्यू चेम्तफोर्ड योजना के पतिद्घान्त को 


स्वीकार कर लेना चाहिये कि हम क्या परिवर्तन चाहते हैं 9 इन प्रारिवर्तनों क्‍ हज | 


को मनवाने के लिये हमें मत्य तक संघर्ष करना चाहिये | यह स्पष्ट है कि 
नरम पंथी इम्त वियार को नहीं मार्गेगे और याँदि श्रीमती बेपतेन्ट तथा आप 
इत घिद्वार को स्टोकार भी कर लेते है तो भी आप उत्त प्रकार ते सैघर्ष 
नहीं करेंगे जिप्त प्रकार में मैं चाहता हैं। "९ 








गांधी जी #े इत्त पत्र ते यह प्रमाषित हो जाता है कि मान्‍्ठफोर्ड 
पोजना के विष्य में और संवैधानिक सुधार की ब्रिटिश नीति के विषय में 





तथा तरकार पर वद्थाव डालने के घिष्य में कांग्रेस में अपन्तरिक मतभेद ये । 
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में भाग लिया और मान्ट्फोर्ड रिपोर्ट के क्मर्थ्वों ने अपना अलग सम्मेलन कुछ 
महीने बाद कियय । नरमप॑धियाँ ने शक अलग सम्मेलन करना उचित समझा 
तथा वे हमेशा के लिये कांग्रेत ते दर हो गये । प्लिष्नावादा, सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी, तेज बहाहुर श्र, त्ती-वाई- चिस्तामणि आदि काग्रेत के नेताओं ने 
ह के पवश्नेष अधिवेशन में भाग नहीं लिया और इसी नगर में ।9॥8 में 
न्द्वनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में शक अलग पम्मेलन किया । ॥98 के 
कांग्रेत के विशेष अधिवेशन में मान्टफोर्ड योजना के विषय में कांम्रैज् ने 
व्यापक प्रस्ताव पारित करके संवैधानिक प्रस्ताथों के बारे में अपनी ओर ते 
अनेक मुन्नाव प्रस्तुत किये । कांग्रेत्त के मुख्य प्रस्ताव इत प्रकार थे ६- 
|. अधिकारों की घोषणा की माँग 


'द्मक५% परएएक बदामाएग! काहुशरतर दाद द्शथाााा० द03पल्‍3% |्तफ#ाक इटक्ाएक ्रद्ाभ५० आए707, द्ला१०१९ बोध हका2ा0 एफिफशात शादथाजा। दकआत१र दा/१4+ अधयाशार द्ादममात" ध्रढुाा० बदादावा छाशरयप+ कला 'ए दफा 4५४४७ कफ 





कांग्रेतत ने माँग की कि भविष्य में जो सैवैधानिक अधिनियम बनाया । 


गय वह भारतीयाँ के अधिकारों की घोषणा करे । इन अफिारों में कानन.. 
के सम्मुख तमानता, देश में फूने-फिरने की स्वतन्त्रता, विचारों को प्रस्तुत... 
करने की स्वतन्त्रता, तम्पत्ति का अधिकार, शल्त्र रखने का अधिार तथा 
प्रेत की स्वतन्त्रता आदि की माँग की गधी 


2, भारतीय विधा गयिका- 


श्राप शशि पंशागशीए' हरदेशकषक असेशवानन कदम धर्म आयोग पा्रसाा/ पड पामाी एस दाका॥॥0ए कयफ्रन्‍्यमत्त द्वाए'०्त०७ #दरफ्रम॥ पफ्ाशपातक पप॥क्‍020 परयाशपाब् डढए0९० काफी 


केन्द्रीय विधायिका को भारतीय विधायिका कहते हुये कांग्रेत ने यह 
मांग की कि इतते धन सम्बन्धी वही +फिकिर और नियन्त्रण प्राप्त हो जो 
मित उपनिवेत्रों की विधायिकाओं को प्राप्त थे । हा 
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कांग्रेस ने माँग की कि उत्तरदायी आप्तन का आरम्भ केवल प्रान्तों 
तक तीमित करने के स्थान पर इसे केन्द्र में भी तुरन्त लागू किया जाय तथा 
पित्त प्रकार का भाप प्रान्तों में लागू किया जा रहा था वैता ही शाप्तन 


५०... चुनाव- 


बककामात दाक्षभार+ वहधदा। फशाप हकाश॥ बागा59 बादाम कडालाए।, 


वास्तविक चुनाव प्रणाली की अपनाने के बारे में अनेक सुझाव दिये क्‍ 


गये । 


5... ब्रिदिश्न तर्तद का नियन्त्रण- 

म्रिटिभ ततद और इृण्डियिन आफिस के नियन्त्रण को घटाने की 
मांग की गयी । गृह तरकार जित्त प्रकार ते भारतीय प्रशासन के मामलों में 
हल्तक्षप करती थी उच्ते बहुत कम करने या तमाप्त करने की ओर कदम उठाने 
को कहा गया । 
6. महिलाओं को मताफिर- 


कांग्रेत ने अपने दत्त अधिवेशन में यह भी मांग की कि समान योग्यता 





वाली महिल्राओँ को मताफिार देने के मामले में केवल महिला होने के नाते 
कोई मतभेद न किया जाय । यह पर्याप्त प्रगतिशील प्रस्ताव था । अन्त में 


बसे प्रम्मेलन में मान्ट्फोई्ड प्रस्तावों के बारे में यह मत व्यक्त किया गया 





"कांग्रेस का यह मत है कि यह प्रस्ताव निराशाजनक और अपर्याप्त 
है और कांग्रेत यह तुझ्नाव देती हैं कि उत्तरदायी भामन की स्थापना के 
लिये पर्याप्त कदम उठाने की अधिलम्ब आवश्यकता है जिप्ततें कि इन प्रस्तावों 
को तश्नोधित किया जा सके। * क्‍ 


काँग्रेत का वार्षिक अधितित्ा ॥9॥8 में जब दिल्ली में अयोजित 
हुआ तो स्वाभाविक हछप ते यहाँ भी संवैधानिक सुधारों की चर्चा छाथी 
रही । इंत्त अधिवेशन की अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने की थी जिन्होंने 
अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेमत के उद्देंग्यों पर ध्यान केन्द्धित किया । 
उनका कहना था कि काँग्रेत जब आत्म-निर्षय का अधिकार माँग रही थी तो 
इसका अर्थ त्ताम्रप्रज्य मे अलग होना नहीं था | इसका अर्थ यह भी नहीं था. 
कि कांग्रेस " अन्य उपनिवेश्नों के प्रशातनों के अनुधार अपने अगन्तरिक कार्यों 


में पर्ण उत्तरदायी भाप्तन चाहती थी"। कांग्रेत के लक्ष्य को परिभाषित करते. 





हुये मालवीय जी ने कहा कि वह उत्ती त्तीमा तक स्वशात्न की मांग कर रही. ै 


थी जिप्तका वर्णन ।96 के कांग्रेत लीग पतमझ्ौते था योजना में किया गया 
था | कांग्रेत्त अध्यक्ष ने यह प्रपन भी उठाया कि क्या क्षम्पण योजना को 
रतूद कर दिया जाय और एक नई संवैधानिक घोजना तैयार की जाय । 


उन्होंने पहले के विपष्ेष ऊधिवेशन का 3 दाहरण देते हये कहा कि " कुछ सुधारों 


और पंशोधर्नों के त्ताथ काँग्रेस मान्टफोर्ड योजना को स्वीकार करने को तैयार 
हा 


स्पष्ट्तः कांग्रेम्त अध्यक्ष के स्खे में नरमी थी । वे काँग्रेत के समझौता 
[ष्टिकोण को स्पष्ट कर रहे ये । काँग्रेत अधिवेशन की चर्चा ते यही... 


वादी 
ध्वनि 
क्र सेव 
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बृदकर पह भी कहा गया कि प्रान्तों में परी तरह में उत्तरदायी ज्ालन लाग 


किया जाय 


।9।9 का आरम्भ होते ही राजनीतिक स्थिति तेजी ते बदली 
जिसने कांग्रेस के पहले के नरम दुष्टिकोण को प्रभावित किया और अन्ततः 
तंविधा निक घोजना के कार्यान्वयन की दि्रा भी बदलती हुई दिखाई दी 


हज 


जनवरी ॥9॥9 में राजनीतिक परिवर्तन का आरमिभक लक्षण तब 
परित्रक्लित हआ जब रौलेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तत की । छन्त रिपोर्ट 
में सरकार को कुछ घिप्रेषादिकार देने के सह्ाव दिये गये जिसके अनुध्ार विशेष 
परित्यितियाँ में द्ममकारी कानन बनाये जा तबते थे और के न्द्र सरकार ने 
शैसता किया भी । केन्द्रीय विधायिका में रौलेट बिल प्रस्तुत किये गये अर 
मार्च 499 में रौलेट कानन पारित भी कर दिया गया । इन्त कानन के 
पारित होने के त्मय चुने हुये प्रतिनिधियाँ ने केन्द्रीय विधाधिका में सैंगठित 
प्रतिरोध किया किन्तु तरकार ने उनकी श्क भी न सुनी । अपने बहुमत के 
बल पर रौलेट कानन को पारित करा लिया | 


रजैलेट नियम के विद्ेध में गाँघी जी ने नेतत्व तंभाला और 
भारतीय राजनीति की पददिल्ना बदलने का क्रम अरमस्भ हो गधा तत्याग्रह 


के समय जलियांवाला बाग की घटना हुयी और खिलाफ्त अंदोलन भी चला।. 





तम्पूर्ण देश में प्रतिरोध की शक दशा दिवाई दी । मांटफोर्ड प्रतिवेदन के 
आधार पर ।99 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने पारित किया । 


।99 कया भारत तरकार अधिनियम - 


इतकी मख्य व्यवत्धायें इत्त प्रकार थी :- 





858 के >धिनियम के अनुप्तार भारत सचिव को भारतीय प्रश्न 
पर नियंत्रण बनाये रखने के जे " 











| 


99 


ने यधावत्‌ बनाये रखा | इत्त प्रकार भारत तचिव के अधिकारों में कोई कमी 
नही की गयी । किंतु फिर भी अधिनियम ते ब्रिटिश पेतदू का प्रभाव उस्तके 
ऊपर बढ़ गया | यह इ्त्त कारण तैमव हो तका क्‍योंकि अब भारत सचिव. 
और उप्तके विभाग पर होने वाले बर्च की स्वीकृति ब्रिटिश सेसदू देने लगी । 
इततका प्रभाव यह पड्ठा कि ब्रिदिश्न तेप्तत्‌ के सदस्य उत्तके तथा उप्तके विभाग का 
वेतन स्वीकार करते त्मय भारत त्चिव के कार्यों की आलोचना भी कर सकते 
थे । भारत तथिव की कॉजिल के मैगठन के विषय में भी परिवर्तन किये गये । 
इसके सदस्याँ की अधितम तेझ्या' ।५ मे घटाकर ।2 कर दी गयी और इनका 
कार्यकाल 7 वर्ष ते घाकर 5 वर्ष कर दिया गया । कर 


।949 के अधिनियम के अनुप्तार ब्रिदेन में भारत की ओर ते एक अन्य 


अधिकारी पमिमुक्त किया जाने लगा जो हाई कमिग्नर कहलाया | भारत... 





तचिव की तलाह मे वाइतराय इस पद पर किसी व्यक्ति को चुन सकता था |... | 


भारतीय व्यापार की प़रिदेन में देघभाल करना, ब्रिदेन में जिक्षा पानेवाले .. 


विद्यार्थियाँ के हिताँ का ध्यान रखना और भारतीय ग्ाप्तन के लिए अपदपक्‍यक् 


तामग्री खरीदना इप्तके मुख्य कार्य 


केद्दीय कार्यक्रारिणी के स्वरूप में कोई भी अधारभत परिवर्तन नहीं _ 


किया गया । इसे यह स्पष्ट है कि केंद्रीय प्रशातन में उत्तरदायी प्रकार 
ढी स्थापना का कोई भी लक्ष्य अधिनियम का निर्माण करने वालों का नहीं 
धा । द 





कैद्वीय प्रशाधन का आधारस्तभ गवर्नर जनरल था । उसच्ते कार्यकारी 
प्रभातनिक, घिघि-निर्माण तथा वित्त प्ैबंधी विल्तत अधिकार प्रदान किये 
स्थिति में शक स्वेच्छाचारी प्रशासक की 








। 





तरह 





अपने अप 


धकारों का प्रयोग कर तके । वह केवल गुह प्रकार के प्रत्ति उत्तरदायी 


/0 


था । क्रेद्दीय विधान परिषद्‌ का उत्त पर किप्ती प्रकार का अधिकार नहीं था । 
858 मे भारत में जिप्त प्रकार की प्रश्मातनिक निरंकुगगा आरंभ की गयी उत्ते 
9 के अधिनियम में भी उत्ती प्रकार बनाये रखा गया । 


केंद्रीय कार्ययारिणी परिषंत के संगठन में कुछ परिवर्तन किये गये । 
अभी तक छत परिषद की संख्या 6 निर्धारित की गधी थी | इन अधिनियम 
के द्ारा अधिकतम तीमा का वेंधन हटा दिया गया | आकायकता के अनुप्तार 
कार्यग्रारिणी के तदत्यों की पैजख्या बढायी जा स्कती थी । इत व्यवस्था के 
अनुतार केद्बीय कार्यवरारिपी में भारतीयाँ की हैख्या | ते बदाकर 5 कर दी 
गयी । प्रश्मातन में भारतीयाँ का सहयोग प्राप्त करने की दिशा में यह 
परिवर्तन किया गया था | 





।99 के अधिनियम की तबते प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय और के हैः 
तरकारों के अधिकार क्षेत्रों को मित्रिचत करता । इत्त प्रकार भारत में तेघात्मक 
व्यवस्था के आरंभ की ओर पहला महत्वपूर्ण कार्य किया गया । 


केंद्रीय तथा प्रांतीय तरकारों के बीच पहली बार प्र्नातन के छ्मस्त 

विषयों की “वैंद्वीय" और प्रांतीय" दो वर्गों में बाँठा गया । विषयों के. 
वभाजन का आधार यह था कि जो विषय तमचे देश के लिये महत्व के थे और 
जिनकी व्यवस्था की आवश्यकता तभी प्राँतों को प्मान रूप ते थी उन्हें केद्दीय 
विघय माना गया । रेलवे, डाक-तार, यातायात, तुरक्षा, वैदेत्रिक नीति. 
आदि विषय केंद्रीय थे । प्रांतीय छूंवी में स्थानीय महत्व के विषय रखे गये... 

विक्षा, स्वश्ञाप्तन, स्वास्थ्य, काषि, सिंचाई आदि । विषयों के पिश्ाजन _ 
के अतिरिक्त गैष विषयों को केंद्र के अधिकार में सौंप दिया गया | प्रांतीय 
 प्तकारों को स्वायल्तता देने के लिए उनके अगय के प्ताधनों को भी स्पष्ट कर | 
_पीया गया ताकि ये तरकाईें विभिन्‍न पिधागों के विकाप्त के 2520 7 ही 
प्रकार का ही के 5 




















पुंह न ताकती रहें । 


है 8 


इम्त अधिनियम ने कैद्वीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों में अनेक महत्वपर्ष 
परिवर्तन किये । पहली बार केंद्रों में द्विदनात्मक विधान मंछइल की स्थापना 
की गयी । ये दो तदन राज्य परिषद और विधान तभ्ाा कहलाये |... 


9 के अधिमियम् ने केल्दीय विधान मंडल में गैर-सरकारी निर्वाचित 


दी । ॥909 के अधिनियम में कुन तदस्य 6० थे जबकि ।99 के अधिनियम में 
यह पतैख्या वद्न के दोनों सद॒नोँ को मिलाकर इसकी तीन गुनी कर दी गयी 
बैद्ध के उच्च तदन- राज्य पारिषत्‌ - में अधिक ते अधिक ७० तदस्य हो सकते 
थे । मैं 27 तदस्थ मनोनीत और 55 निर्वाचित किये जाने लगे । केंद्रीय 
विधानत्भा के तदस्याँ की कुल मैख्या ।५0 निर्धारित कर दी गयी | इस 
पा के ॥05 तदल्यथ मिर्वाचित किये जाते ये और ५। सदस्य प्रकार द्वारा _ 
मनोनीत किये जाते थे । इप्त सदन के संगठन में यह अनुमान लगाया जा सकेगा 





कि किम प्रकार की निर्वाचन पद्मति अपनायी गयी थी । ॥909 के अधिनियम पे 


की तरह इन अधिनियम में भी तीदें विभिन्‍न तम्प्रदायों, वर्गों और हितों में 
बादो गयी | इनमें ते 52 मीटें सामान्य रखी गयी । 50 त्ञीहें मसलमानों 
के लिए, 2 पतियों के लिए, 9 यरोपियनों के लिए, 7 जर्मांदारों के लिए 
और ५ तीटों के लिए भारतीय वाणिज्य के प्रतिनिधियाँ फे चुनाद की 
व्यचस्था की गयी । जो तदत्य नामजद किये जाते थे उनमें ते 26 राजकीय 
अधिकारी और ।5 गैर- तरकारी अषिापरी थे । 





अभी तक केंद्रीय विधान परिषद्‌ के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता था । 
इसके स्‍थान पर ॥949 के अधिनियम ने प्रत्यक्ष चुनाव की व्यचत्धा की । 
नाव के लिए पम्ताम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व और कुछ हिताँ वे चिः 
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में भाग ले हकते थे पह इसी ते पिद्ध होता हैं कि ॥920 में केंद्रीय विधान 
तभा के लिए बोट देने का अधितर करीब 9 लाख व्यक्तियाँ को टिया 
गया था | क्‍ द द 


इत अधिनियम ने केंद्रीय विधान मंडल के अधिकारों को भी बढ़ाया 
पहला अधिकार था प्रश्न पूछना, जितका तमुचित प्रयोग करके सदस्य सरकार 
की नीतियाँ की आलोचना कर तकते थे । विधान मंडल के सदत्यों को कानून 
बनाने के विस्तृत अधिकार '्यि ग्ये । वह केंद्रीय छूदी में दिये गये तभी 
पिष्याँ पर कानुन बना सकती थी । इते वित्तीय श्रक्तियाँ भी दो गयी थी। 
जब हम केंद्रीय विधान मंडल की शक्तियाँ पर विद्यार कर रहे है तब यह भी 
कहना जछूरी है कि व्यावहारिक छूप में विधान मंडल के तदत्योँ के अफिारोंँ 








पर आवश्यकता ते अफिक प्रतिबंध लगे हुए थे । स्तकार को जनता के प्रतिनिधियाँ पे पु 


पर भरीत्ता नहीं था | वह ऐशैसी किसती भी स्थिति के लिये तैयार रहना 


चाहती थी ज्ब प्रतिनिधि-तंस्था के रोड्ा अटकाने पर भी राजकीय कार्यवाही. | 


को चलाना पैभव हो सके । उदाहरण के लिए केंद्रीय विधान मंडल के चित्तीय 
अधिकारों की चर्चा करना उपयुक्त होगा | केंद्रीय बजट को दो' भागों में 
बाँटा जाता था । इसमें ते श्क भाग शेसा था जित पर सरकार को विधान 
मंडल के मत की आवप्रयकता नहीं रहती थी । द्हमरपग भाग वह था जित पर 
विधान मंडल के तदस्य अपना मत प्रकट करते थे । लगभग 85 प्रतिशत बजट. 
का भाग ऐसा था जिप्त पर कैंद्रीय विधान मंडल का नियंत्रण नहीं था । इस्ती मे 





जाना जा तस्षकता हैं कि कानन मिर्माण करने वाली यह कैद्वीय सस्था कित हद तक क्‍ 


कमजोर थी 


प्रांतों में कानुन बनाने के लिए केवल एक सदन रखा गया । कैंद्रके.... | 
के लिए दो तदरनों की अवभ्यकता नहीं जान पड्डछी । इन परिषदों. | 





समान प्रातोँ 





गयी । प्रत्येक प्रातोँ के सदस्यों की सैखय 
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अगकार के अनुप्तार शक दूसरे से भिन्‍न थी | तबते छोटी परिषद्‌ अप्तम प्रांत की 
थी जितमे 55 सदस्य थे जबकि बंगाल की परिषत्‌ में ।५0 तदत्य थे ।निर्वाचित 
पदल्याँ का बहुमत तभी पारिषदोँं में रखा गया वर्तमान उत्तर प्रदेश की 
परिषद्‌ ते उत्त म्तय की परिषद्‌ के वास्तविक ज्वरूप का अनुमान लगाया जा 
सकता है । इ्त्त पारिषंदू के कुल 25 तदत्य अलग-अलग श्रेणियाँ में इस प्रकार 
चिभाजित थे : कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्य तथा मनोनीत अधिकारी - 
मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य 6, चुने गये गैर-मुत्तलमगनन तदस्थ -60, चुने गये 
पुमतलमान सदस्य -29, चुने गये घरोपीय सदस्य -।, चुने गये जमाँदार -६, 
विपरवविद्यालयाँ के प्रतिनिधि-।, व्यापार और उद्योग -5। मतदान का 
अधिकार कुछ ही लोगों को मिला हुआ था | लगमग 2.5 प्रतिशत लोग ही. 
चुनावाँ में भाग ले सकते थे । मतदाता वही हो तकता था जो त्तपत्ति का _ 
स्वामी हो अध्वा तरकार द्वारा निर्धारित कर देता हो । इन्हीं लोगों. 
के प्रतिनिधि सदत्य बन सकते थे । द 


प्रांतीय विधान परिषद्‌ के तदस्पाँ फे अधिकार बढ़े । कानन बनाने... 


की प्रक्रिया में ये सदस्य प्तक्विय भाग ले सकते थे । प्रांतीय विषय अब स्पष्ट... 
निर्धारित कर दिये गये थे जिनमे तैब॑घित कानुन बाने का अधिकार प्रांतीय... 

परिषदों को दवा गया । पहली बार इस परिषदों को अपना त्मापति 
चुनने का अधिकार दिया गया । गवर्नर इन तदनों का अध्यक्ष नही रहा । 

मत इन सदनों' पर स्तरकार का प्रभाव घटा | द्वैध श्रापत्तन - व्यवस्था आह्म 
के कारण विधान परिषद के तदस्याँ को प्रातीय शात्तन पर मिगरानी 
रखने का अवमर मिला । जो विष्यय हल्तांतरित 'विष्य कहलाये उनके सबंध में 
प्रततीय पारिषद प्रभावष्राली थी । ० 





20 
हि 
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9 के अधिमियम का प्बतते मुख्य निर्णय था प्रांतों में ठैध आपन 

की स्थापना । इसका महत्व इस कारण है क्योंकि उत्तरदायी शाध्षन को 
स्थापना का आईफिक प्रयोग इगी दैध शाप्तन-प्रणाली के अनुत्ार किया गया । 

।7 की घोषपा के तमय मे ज्रिठिश् ततकार ने बचन दिया धा कि भारत 
में क्रमश: उत्तरदायी शासन की स्थापना की जायगी । यह स्वाधाविक ही 
था कि अधिनियम में इम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपवायक व्यवस्था 
की जाती । छ्त्त विषय में यह निशचय किया गया कि ऊैंद्रीय गासन को 
पथावत्‌ बनाये रखा जाये । ऊैँद्र की बजाय प्रांतों में उत्तदायी तरकार की 
व्यवस्था करने का तैद्गाँतिक निर्ण किया गया | लेकिन अधिनियम का 
निमाण करने वाले प्रांतों में भी परी तरह ते उत्तरदायी तरकपर की स्थापना 
के लिए तैयार नहीं हुए । उनका कहना था कि द्वश्त नये वैधानिक प्रयोग का... 
पर्याप्त अनुभव भारतीयाँ को नहीं था और प्रप्माप्तन में कठिनाइयाँ अआ तकती 
थी । यह तर्क देते हुए प्रांतों में आंशिक छप ते उत्तरदायी श्राप्तन की स्थापना 
करने का निर्णा फिया गया | स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार प्रातीय शातन के. 
एक भाग पर नौकरशाडी का अधिकार बनाये रखना चाहती थी और दूसरे 
भाग को वह जनता के प्रतिनिष्यिं को सौंपने को तैयार हुई । रेती स्थिति 
में दो अलग-अलग उद्ृद्वेयाँ की प्राप्ति के लिए शक निराला प्रयोग किया ० 
गया जो द्वैध शाप्तन अथवा दोहरा भाप्तन कहलाता है । क्‍ 





अब हमें यह देखना है कि प्रांतों में द्ैंध शासन की प्रक्रिया किप्त प्रकार 
की गयी थी । इछत्त ख्॑ंध में प्रांतीय विषयों को दो भागों में बट व्िथिा गया 
ये दो भाग अआरक्ित चिष्य तथा हस्तांतरित विषय कहलाये । आरक्षित विषय... 
शैते थे जो प्रांतीय प्रशाप्तन के लिए महत्वपर्ण थे, जैसे पुलित, जेल, न्याय, चित्त... 
अर राजत्व भादि | हल्तांतारित पिष्य इतने महल्वपर्ण नही थे | 
स्वास्थ्य, स्थानीय स्वग्ञातन, काप्रि आदि विष्याँ को हस्ताँतरि 











#0 


प्रांतीय कार्यकारिणी को दो भागों में विभकत किया गया । शक भाग 
में थे गवर्नर और उप्तकी कार्यकारिणी परिषद्‌ के तदस्थ और दूसरे भाग में ये 
गदर्नर और विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्री । गवर्नर और उत्तकी कार्य- 
कारिणी परिषद्‌ के सदस्यों के हाथों में आरफ्षित पिष्य रहे तथा हस्तांतरित 
विषय मंत्रियाँ के हाथों में प्ौंप दिये गधे । नौकरशाही ने अराधित विषयों 
पर अपना अधितर बनाये रखा तथा बचे हुए हल्तांतरित विष्याँ को मंत्रियाँ 
के अधिकार में कर दिया गया | पहले भाग का प्रशासन करने वाले गवर्नर 
जनरल अथवा भारत पततिव के प्रति उत्तरदायी थे । केवल ढूमरे भाग के मंत्री 
प्रांतीय विधान तमभा के प्रति उत्तरदायी थे । हरे शब्दों में हम कह सकते 
हैं कि प्रातीय प्रशासन के शक भाग की द्वेक्केख करने वाले मंत्री हल्तांतरित _ 
'पघिषय की व्यवस्था का मैंचालन करने के लिए जनता के प्रतिनिषियांँ के प्रति 
जिम्मेदार थे । 


।949 के अधिनियम की नवीनता इती में थी कि जिन नौ प्रांतों 
में छते लागु किया गया उनमें मंत्रियाँ को नियुक्त किया गया । गवर्नर को 
पह जिम्मेदारी' दी गयी कि वह प्रांतीय विधान तभा के तदस्याँ में ते ही 


मभा के प्रति उत्तरदायी थे और इत तमा का किवात बव रहने पर उन्हें 
अपने पद ते हटना पडता था । छ्त्त प्रकार मंत्रियाँ की निमुक्षति करके तधा 
हस्तातरित विषम उन्हें तौंपकर प्रांतों में आपिक्र छूप ते उत्तरदायी शात्तन 
पृत्रगात किया गया था । 





हालाँकि मियमत: प्रातीय तरकार के दोनाँ भाग एक हरे मे अलग 


थे । 


ओर अपने-अपने दायरे में काम करते थे, पर किमी भी प्रशाप्तन का तैचालन 
रैसी बनावटी विभाजित रेखा को बीँयकर नहीं चलाया जा सकता था 
_4949 का अधिनियम बनाते त्रमय भी छप्त कठिनाई का अनुमान लगा लिया 











गया था । इसी ते अधिनियम में कई ऐसी धाराश रखी गयी थीं जिनके अनुप्तार 


दोनों भागों के बीच पर्याप्त तैपर्क बना रहे । यह इसलिए भी जछूरी था कि 
चिपयोँं का विभाजन रेपता नहीं हो सकता था कि शक विषय के लिए जिम्मेदार 
पक्ष को दूसरे की सहायता की जहूरत ही न पड़े । उदाहरण के लिए कषि 

में संबंधित विषयों का सबंध प्रशाप्तन के दोनाँ भागों में था और इनके निकट 





तेपर्क में ही कृषि क्षत्र में विकास हो तकता था | इ्वप्त प्रकार के तहयोग के लिए 


गवर्नर को मुख्य भूमिका निभानी थी क्योंकि वह दोनों भागों पर समान ढंग 
में देखभाल करता था | केंद्र में जिम्त प्रकार गवर्नर जनरल की तरह-तरह के 
अधिकार तथा पित्रेषाधिकार देकर उप्ते स्वेच्छाचारी दंग ते कार्य करने की 
स्वतंत्रता दी गयी थी । उस्ती प्रकार प्रांतीय श्रालन पर गवर्नर का परा 
नियंत्रण बना रहा । वह द्वैध ग्रासन का आर॑भ होने वे भी निर॑कृश 
बना रहा | विधान तभा उपत्त पर नियंत्रण नहीं कर सकती थी । 


काग्रेतत द्वाराग भावी नीति पर निर्णा- 
... दत्त नये राजनीतिक वातावरण में कांग्रेत का अधिविशन ।99. 
में अमृतमर में हुआ | इसके अरम्भ होने के कुछ ददिनाँ पर्व ही प्रिटित् 
तं्तद ने 9।9 का अधिनियम पारित कर दिया था । इत्ता अर्थ यह हुआ 
कि अब त्वैधानिक , तुधारों की शक निरिचत छूपरेखा ज्ामने आ गयी थी। 


मांल्फोर्ड तुधारों के आधार पर लगभग ॥8 माह बाद शक हैवैधापनिक अधिनियम 


जब पारित हो गया तो अभिषचय की पियति समाप्त हो गयी जैसा कि 


इसके पहले होता था, ब्रिटिष सरकार ने न तो कांग्रेत की आपत्तियाँ पर 


ध्यान दिया और न ही उते कांग्रेस की ओर ते किमी प्रकार की अप्जका 
थी परन्‍्त 





ब्रिटिश सरकार के अनमान जर्वधा उचित नहीं थे | आने वाले 











है 


वर्षो में यह दिखाई दिया कि ॥99 के छुधार अधिनिधम की सफ्लता के 
लिये उचित राजनीतिक वातावरण अर कांग्रेत का सहयोग अपवफ्यक 

यदि यह तहयोग नहीं मित्रा तो फिर मम्पर्ण संवैधानिक सुधार 
पोजना के प्रति उत्साह भी नही दिल्लाई दिधा 


अमृततर कांग्रेत अधिवेशन में ।949 के तंवैधा निक अधिनियम के 
पिरोधियाँ का स्वर तीज़ा था | चारों ओर यही माँग की जा रही थी 
कि कांग्रेस इसे अस्वीकार कर दें | इस काँग्रेत की अध्यक्षता मोतीलाल 
नेहरू ने की और उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में इतकी चचाँ भी की | अधि- 
नियम की विभिन्‍न व्यवस्थाओं की चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि... 
गवर्नर जनरल और गवर्नर को अप्तीमित अधिकार विस गये थे । इसी प्रकार 
ते उन्होंने अधिनियम की अन्य व्यवस्थाओ की आलोचना की परन्तु 
फिर भी उन्होंने अधिनियम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की 
राय दी | उनका कहना था कि " मैं ततोचता हैं कि इन पररित्थितियाँ 
में हमारा स्पष्ट कर्तव्य यह है कि जो कृछ हमें प्राप्त हुआ है उत्तवा उपयोग 
करते हुये हम जो कुछ पाना चाहते हैं उत्त पर बल देते रहे ।" ० 


क:४->ं 


अमृतत्तर कांग्रत के अधिवेशन के दौरान कांग्रेम्त के जीर्षस्थ नेताओं में 
नीति तम्बन्धी स्पष्ट मतभेद पदिखाई छिये । कांग्रेत्त में दो प्रकार की राय 
थी । शक पक्ष हत संवैधानिक अधिनियम का आलोचक था और अपनी 
आपत्तियाँ को स्पष्ट हूप ते प्रकट करने के पक्ष में था द्तरा पक्ष यह 
विवार प्रस्तुत कर रहा था कि ।99 के अधिनियम को पहले मे अस्वीकार 
न किया जाय तथा इसे कार्यक्ष्प देने में तहथोग दिया जाय । कूपरे पक्ष... 
की आशा थी कि यधात्रमय ब्रिटिंग्र त्तकार अपने स्ख में पारिवर्तन कर सकती 














०. 
(«&) 


तैदिधानिक अधिनियम ते अप्तन्तुष्ट लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुये 





पचितर॑जन दात्त ने अधिवेशन में शक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । इस प्रत्ताव में यह 
कहा गया कि " कांग्रेत ।949 के अधिनियम को निराशाजनक , अंत्तन्तोंषणनक 
और अपूर्ण मानती है और ब्निटिश्व वेतद ते अपेक्षा करती है कि इसमें अधिलम्ब 
पुधार करे।" कांग्रेतत ने पर्ण उत्तरदायी पत्रकार की स्थापना की मांग की । 


तमर्थन किया और यह प्रस्ताव विषय त्तमिति में स्वीकार भी हो गया । 
इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेप्त प््तों के प्ताथ 499 के संवैधानिक सुधार की 
स्वीकार कर रही थी । द क्‍ क्‍ 


विषय तमिति मे जब यह प्रस्ताव छुले अधिवेशन में आया तो गांधी 


जी' ने इतका विरोध किया । अपनी आत्म कथा में गांधी जी का यह कहना... । 


कि उन्होंने कांग्रेत में " वास्तविक प्रवेश अमृतत्तर कांग्रेत अधिवेशन ते ही... 
किया ।" इप्त तथ्य की पुष्टि के िये गांधी जी के हस्तक्षेप पर ध्यान... 
देने की अवश्यकता है और यह भी स्मरण रखना होगा कि शक वर्ष के कम 
तमय में ही कुछ शेमी राजनीतिक प्थिति बदली फि ॥949 की सुधार योजना 

ब तक के पमर्थक इत्तके विरोधी हो गये तथा इत्त त्म्य के विरोधी बाद में. 
अधिनियम के पमर्थक बन गये 


अतः गाँधी जी के विवरण को स्पष्ट छूप ते देने की अपवयकता 
है । गांधी जी का कहना था कि इत अधिनियम द्वारा "भारत के प्रति 
न्याय करने के 8ग्रेज लोगाँ के अच्छे उद्द्द्देधय दिखाई दे रहे थे ।" * इप्तीलिये 
डॉनि यह प्रस्ताव किया कि कांग्रेत्त अधिनियम में सहयोग करने का बचन दे 
और भारत तथिव को उनके कार्यों के घिरा में धन्यवाद दे । गांधी जी के 
प्रस्ताव के कारप प्रमुख नेता»र्तं को पुनार्विदार करना पडा और अनन्‍्तत: रक 
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धवेशन में पारित किया गया जिसे मध्य मार्गीय प्रस्ताव 
कहग जा सकता है । जो प्रस्ताव पारित किया गया उत्तमें गाँधी जी के 
तुजश्ञावों को स्वीकार करते हुये पहले की अअलोचनाओंँ को नरम बना दिया 
गया | प्रस्ताव के महत्व को देखते हुये इत्े पूर्ण हृूप ते प्रस्तुत करना उपयोगी 
होगा । स्वीकत प्रस्ताव इस प्रकार ते था : 





शत प्रस्ताव इत अगी 





"यह कांग्रेम्त अपने गतवर्ष की घोषणा पर जोर देते हुये यह विचार क्‍ 
पुनः प्रकट करती है कि भारत पूर्ण रूप ते उत्तरदायी तरकार की स्थापना 
के लिये योग्य है और इसके विरोध मेँ प्रक८ की गयी किती भी प्रकार की 

धारणाओं और पघिधारों को अस्वीकार करती 





यह कांग्रेत पहले की दिल्ली काग्रेत्त द्वारा स्वीकत प्रच्ताव पर पुनः 
आस्था व्यक्त करते हुये कहती है कि संवैधानिक तुधार योजना अपयाप्ति , 
अप्तन्तोड़ जनक और निराशाजनक है । 


यह कांग्रेस ब्रिटिश संतद ते प्रतिवेदन करती है कि भारत में पर्ण 
न्तरदायी प्रकार की स्थापना की और जीघध्र कक्म उठाये जाय जो 
आत्मनिर्ण के तिद्वान्त पर आधारित हो । 


ह्त कांगत का यह विष्वात्त है कि यथातँभव सुधारों को इप्त प्रकार 
में प्रभावी बनाया जायेगा फिम्मे पर्ण उत्तरदायी पक्तकार स्थापित हो और 





प्ट ते काँग्रेत शछाविन मान्हेग्य के कार्याँ के प्रति धन्यवाद प्रकट करती 


अमृतत्तर कांग्रेत अधिवेशन ते यह ॥गष्मा। जगी थी कि कांग्रेत ।9 
के अधिनियम की कार्यहूप देने म॑ अपना सहयोग देगी लैकिन अगगामी वर्षों 
में घटना चढ़ पुन: तेजी मे बदला जिम्तके तेर्द्म में अधिनियम के प्रति कांग्रेत 


की उत्साह ठश्ा पच्चा गए 
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कांग्रे| द्वारा इस अधिनियम के बहिष्कार का 2028 

पह स्वीकार किया गया है कि ॥949 के अधिनियम की तफलता के 
लिये दो आवश्यक पते थी । पहली पर्त थी इत अधिनियम के प्रति अध्कि में 
अध्कि राजनीतिक दलों, वर्गों और सेस्थाओं का तह्योग । दूसरी शर्त थी इतत 
अधिनियम को प्रयाप्त प्मय तक कार्यकह्ष्प दिया जाना। / पैवैधानिक तुधार 
योजना की सफलता या अप्तफ्तता इस बात पर अधिक निर्भर नहीं करती थी 
कि इसके प्रतववधान क्या थे 9 इससे भी अधिक महत्व का प्रप्नन यह था कि 
नये अधिनियम की व्यवस्थाओंँ को किप्त प्रकार प्रभावी बनाया जाय तथा इतके 
प्रभावी बनाने के लिये सभी पक्षों ने प्रयात्त किये । ध्यान देने की बात यह है. 
कि इन दो प्रमुख भर्ता में ते कोई भी शर्त पूरी नहीं हो तबी | पारिणामतः 
।9।9 का अधिनियम तफ्लताएवंक लागू नहीं किया जा त्का । कम ते कम काग्रेलस. | 
हत अधिनियम ते कभी भी उत्साहित नहीं हो सदी और शीघ्र ही हम्पर्ण.... | 
पैवैधानिक प्रक्रिया के प्रति कांग्रेत के दृष्टिकोष में परिवर्तन आया । ली क्‍ 





55 वर्षो तक काँग्रेत्त ने ब्रिटिश सरकार और भारत तरकार ते अपील 
की थी कि वह उचित पैवैधामिव पतुधार करे ] कांग्रेत की तम्पूर्ण रणनीति 
इत तंवैधानिक प्रक्रिया पर आधारित थी । काग्रेतत का प्रजातंत्र का लक्ष्य, 
प्रशातनन में तहयोग की मांग, केन्द्रीय और प्रान्तीय तभ्ाओं में अधि ते 
।पघिक भारतीयों की उपस्थिति, ब्रिटिभ्न ततद के समान विधान तभाओँ का 
गठन और इनके चुनाव तथा अधिकिर और उत्तरदायी तरकार आदि ऐसी 
- धारणायें थी जिनकी आज्ञा कोलम्बी अबाध तक कांग्रेत्त ने सेजोकर रखा था 
चर्म पर्वक प्रतिवर्ष होने वाले अधिविषनों में वह सरकार मे वास्तघिक 
धानिक छुधारों की प्रार्थना करती रही । पर्ववर्ती ।॥9॥9 का अमतत्तर 














अधिवेशन कांग्रेत की परम्परावादी नीति का अन्तिम अध्याय था । हमें यह 
पिचारना है कि अमृतप्तर काँग्रेत अधिवेशन के शीघ्र बाद ।9॥9 के अधिनियम 


परिवर्तन बाने वाला कौन था 9 इतप्तका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि परिवर्तन 
को लोने वाला व्यक्षि महात्मा गाँधी था जिसने ॥920 में राष्ट्रीय आँदोलन 
की नथी दिल्ना देने के उद्देष्य ते अन्नहयोग अन्दोलन अपरम्भ करने की घोषणा 
की तथा इ्ती के ज्ञाथ ब्रिटिश सरकार को " शैतान की सरकार" कहकर 

उत्तवी कु आलोचना करने का क्रम अरम्भ कर द्विया और यह भी कहा कि 
कांग्रेस को न तो तरकार पर और न सरकारी अधिकारियाँ पर और न प्रकार 
के फ्रिया-कलापों पर धित्रवाप्त है । ० इसी पररिध्रेक्ष्य में हम गांधी जी के 
।99 के कांग्रेतत के अधिवेशन में आये हुये परिवर्तन को समझ सकते है । दत्त 
अधिवेशन में गांधी जी 99 के अधिनियम के पक्चधर थे । उन्होंने छुने अधिवेशन ...| 
में इस अधिनियम की हिमायत की और छत्तके प्रति तमर्थन व्यक्ष किया परन्तु... 
।920 में आयोजित कलकत्ता के विषेष अधिवेशन में गांधी जी का स्ख पूर्ष रूप 
ते बदल गया । इत्त अध्विशन में तम्पूर्ण तस्वीर बदली हुयी दिखाई दी जो. 
काँग्रेत के परीर्षस्थ नेता पहले के अधिवेशन में ।99 के अधिनियम को पिरस्त करने 
हेतु तर्क देते रहे के, उन्होंने इत अधिनियम के प्रति समर्थन व्यक्त किया और 
गाधी जी ने हम अधिनियम को अस्वीकार करने अधवा इपते कितप्ती प्रकार का 
सम्बन्ध न रखने की कांग्रेस की नीति बतायी 


920 ते काग्रेत्त की संवैधानिक परिवर्तन के प्रति कांग्रेस की नीतियाँ 


में बद्या परिवर्तन अ' गया । अब कांग्रेन्त ब्रिटित्त सरकार की ओर मुँह ताकने 
को तैयार नहीं थी । तैवैधानिक प्रक्रिया के प्रति उत्तगा विश्वात भी हिल... 
गया | इसी प्रक्षिया का अरम्भ कलकत्ता के विप्रेष कांग्रेत अधिवेशन ते हुआ। 








इसी अधिवेशन में अधिनियम की इत्त व्यवस्था के प्रति तबत्ते अधिक चर्चा हुथी 
थी कि पविधानतमभाओं के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण क्‍या हो 9 इस विषय 
में अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया - 


"सैवधा निक तुधार वाली विधान पभ्नाओं के चुनावों में न बड़ा 
होना और कित्ती भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान न करना जो कांग्रेप् के 
परामर्श के बाद भी चुनाव के लिये खा हुआ हो। " 

इस अव्तर पर विधानमभा्ों के विषय में गांधी जी ने विषय 
तमिति के सम्मुख कहा कि " ये एक प्रकार के जाल है, फन्‍्दे हैं तथा मृत्यु 
के फन्‍्दे है जिनमें फकिप्ती को नहीं छुपना चाहिये ।" ? अपने पिद्यारों को 
स्पष्ट करते हुये गाँधी जी ने विधानत्भाओंँ के बहिष्कार के प्रस्ताव पर 
कलकत्ता अधिवेश में ये शब्द कहे " यह भेशा निश्चित मत है कि जो ._ 
 तार्वजनिक व्यक्तित जनमिवा करना चाहते हो वे झेती सेवा विधानतभाओं 
के बाहर रहकर ज्यगदा अच्छी तरह ते कर सकते हैं बजाय इसके कि वे विधान 
तभाओं के अन्दर जायें।" “? कल्कत्तग अधिकेान के कांग्रेस के प्रस्ताव ते... 
।99 9 अधिनियम के प्रति काग्रेत की नीति में परिवर्तन का क्रम अररम्भ 
हो गया | नवम्बर ॥920 ते मम्पूर्ण आरत में नये अधिनियम के अनुत्तार 
पमिर्वाचन होने थे । इती लिये काँंग्रेत को घिधानतप्नाओं में जाने अथवा न क्‍ 
जाने, चुनाव के लिये अपनी ओर ते किती को प्रत्यात्री बनाने अध्वा 
न बनाने और लोगाँ को निर्वादन में भाग लेने अधवा न लेने केड्े विषय में 
निर्ण करना था | जब काँग्रेस ने इन विधानतभाओं के बहिष्कार का... 











मे कोई भी व्यक्ति तदत्यता के लिये बड़ा नहीं. होगा | इततका हुसरा _ 


निर्ण लिया तो इसके दो पक्ष थे । पहला पक्ष यह था कि कांग्रेस की ओर. 





पक्ष यह था कि काँग्रेत ने तम्पूर्ण देश में सभी मतदाताओं मे चिधान प्भाओं 

के मिर्वाचन के बाहिष्कार करने को कहा । महत्वपूर्ण यह नहीँ था कि क्‍या 
प्रस्ताव पारित किया गया 9 महत्वपूर्ण यह था कि काम्ित्त प्रस्ताव का पमर्थन 
मम्पर्ण देश में. कित्त तीमा तक हुआ । आरम्भ में चितरंजन दातत, मदनमोहन 
मालवीय, लाजपतराय, वी राधवाबार्य आदि अनेक प्रभावधाली काग्रेप्त जनों 

को विधान तभाओँ का बहिष्कार पत्तन्द नहीं अया और आशंका यह थी 

कि देश के अलग-अलग थार्गों में काँग्रेलतन इसका विरोध करेंगे लेकिन रेसा 

कम ही हुआ । सरकारी अगकड्ों में भी यह स्वीकार किया गया 'कि 

केन्द्रीय विधानतनञ्ना के लिये मतदाताओं में ते बीत प्रतिक्ष ते भी कम लोगों 

ने मतदान किया । मध्य प्रगन्त के प्रतिवेदनों में ज्ञात हुआ कि यहाँ बावन _ 
चुनाद क्षेत्र थे जिन ते तात में कोई भी व्यक्ति मिर्वाचन के लिये बहा ही... 
नहीं हुआ और तेंतीत चुनाव क्षेत्रों में कोई प्रतिदन्दी ही नहीं था | इप्का 
अर्थ यह हुआ कि मध्य प्रान्त में केवल बारह झेसे चुनाव ब्लेत्र थ जहाँ जा कक 
वास्तविक ह्ृप ते चुनावी संघर्ष हुठए | यह एक अलग बात थी कि कांग्रेस इन. 
चुनावाँ ते दूर रही । "पइहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिप्नत बहुत कम रहा 

था । बम्बई जैसे शहर के केवल आठ प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान में 

भाग लिया जबकि लाहौर में मतदाताओं का प्रतिशत पांच था । इन क्थ्यों . 

मे प्रमाणित हो जाता है कि काँग्रेत द्वारा की गयी अपील को तम्पर्ण देश 

का तमर्थन मिला और कौंसिल बहिष्कार की उतकी नीति पर्पक्ष्ष से तफ्ल 

रही 





दितम्बर 920 में काग्रेत का वार्षि अधिवेश नागपुर में हुआ ।. 
इत अधिवेशन में और कलकत्ता के विष्वेष अधिवेशन के समय की कांग्रेत राजनीति क्‍ 
में पर्याप्त अन्तर था क्योंकि काँग्रेत कॉँसिल बहिष्कार के घिवाक्वास्त प्ररन.. 
को छुलझ्ा चुकी थी । निर्वाचन त्माप्त हो चुके थे | गांधी ने शक बबर॒ द 





फिर पविधानपभा के बहिष्कार की नीति को दोहराया | यह अधिवेशन गांधी 
जी की तब बह्ठी उपलब्धि थी क्योंकि इस समय तक उनके विरोधियाँ ने 
हथियार हल घियथि थे और तभी ने अतहयोग अपन्दोलन के ताथ-प्ताथ कौपि 
बहिष्कार का क्रम बनाये रखने का निर्णय लियया ।*' ० के हक 





। 


एक जनवरी ॥92। को नये अधिनियम का उद्घाटन ड्यूक अपफ 
कनाठ ने किया और हस्त अवर पर उनकी टिप्पणी तत्कालीन स्थिति पर 
अच्छा प्रकाश डालती है । उनका कहना था कि उन्हें * चार्यों ओर ते 
ता और पविरोध दिखाई टिया ।" उन्होंने आगे कहा “ जो हमारे मित्र 
हो तकते ये वे हमारे विरोधी है |" ऐसी परिस्थिति में आरम्भ किया गया. 
अधिमियम भारतीयों को, राजनीतिज्ञों को, पिप्नेष रूप ते कग्रेतियोँ को 
ताहित नहीं' कर प्का । 
दैध भातन प्रणाली की अतफ्लता - 

. काँग्रेत द्वारा विधान तभाओँ के बहिष्कार का परिणाम यह हुआ . 
फि प्रान्तों में लागू को गयी द्वैध भ्राप्तन व्यवस्था प्रायः अरम्भ ते ही 
पनिष्क़िय होती हुपी दिखाई दी । इत दोहरी शातन व्यवस्था का आधार 
यह था कि प्रान्तीय शातन का एक भाग गवर्नर के प्रति उत्तरदायी 
जब कि उत्तका दूसरप भाग विधान तभाओं के प्रति उल्तरदायी था | उत्त्तरदायी 
सथा तभी तफ्ल हो तकती थी जब प्रान्तीय शातन थोड़ा या अधिक _ 
वधानतभाओं के प्रति उत्तरदायी होता । दुसरे 
चिधानप्तभार्यें प्रगवन्तीय तरकार पर तभी प्रभावी नियन्त्रण रख सकती 
थी जब वे स्वयम अधिण्यिम के दायरे में जन प्रतिनिधि होने का दा 
कांग्रेस के बहिष्कार ते रैप्ती स्थिति उत्पन्न नहीं हथी 











जितना भी तैभव हो सकता 
गषि दा मे 











गा कती।.... 
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विधान तभाओ के कांग्रेत के बहिष्कार का परिणाम यह हुआ कि 
अलग-अलग प्रांतों में सरकार समर्थक, काँग्रेत विरोधी तथा नरम द्लीय विचार 
रखने वाले और तामंतवादी जनप्रतिनिधि बने क्‍योंकि ऐसे ही लोग अधिकतर 
पिध्ानतभारओँ के लिये खड़े हुये थे और कभी चुन कर तथा कभी बिना चुने 
ही विधान तभाओं के त्दत्य होकर जनप्रतिनिधि होने का दावा करने लगे । 
कुछ तमय तक तो प्रान्तीय तरकारों को भी यह प्थिति अनुकूल दिखाई 
दी क्योंकि घिधानतभायें प्रान्तीय सरकारों के कार्यों पर न तो अधिक 
आलोचना करती थी और न अधिक टोका टिप्पणी | परन्तु तीन वर्षो की 
अवधि भ॑ ही हैध श्ात्तन प्रणाली की कमियाँ पता चलने लगी । गवर्नर पनिर॑कृश 
रूप ते शासन करते रहे और गवर्नरों की कौंपम्तिल के तदत्याँ को प्रशासन पर 
पकड़ बनाये रखने का अवत्तर यधावत बना रहा । 





कांग्रेत के अहमदाबाद अध्लिशन में मैवैधानिक नीति पर नये पिरे से वियार- 
'चितरंजन दातत इत् अधिवेशन के अध्यक्ष थे परन्तु तरकार ने उन्हे... 

बन्दी बना लिया था । अतः उनका अध्यक्षीय भाषण उनकी अनुपस्थिति में 

तरीजनी' नायड द्वारगा पढय गया । इस अध्यक्षीय भाषण में ॥99 के अधिमियम 

के विषय में कांग्रेल की नीति को और मी स्पष्ट किया गया । चितरंजन दाप्त_ 

ने पूछा कि “ क्‍या छत अधिनियम में रेप्ता कोई प्रावधान है जिम कि ज्रिटिप् 

तैतद को पिवश किया जा पक्के कि वह किती भी स्मय भारत की ब्रिटिश _ 

ताप्राज्य का एक स्वतन्त् और बराबरी की भागीदारी बना सके " स्ती,अर- 

दाप्त ने नकारात्मक उत्तर स्वयम्‌ ही दिया उन्होंने कांग्रेत की अपत्तियाँ 

को स्पष्ट करते हुये कहा कि "हम ब्रिटेन में केवल शक ही शर्त पर सहयोग 

कर सकते हैं और चह शर्त यह हो तकती हैं कि वह भारत का यह 





86 


स्वीकार कहें कि भारत जब चाहे स्वतन्त्रता की मांग कर सकता था। काग्र 
के मंच में अन्हधोग आन्दोलन के दौरान स्वतन्त्रता के लक्ष्य की बात, ब्रिटिश 
ताम्राज्य में भारत की स्थिति की चर्चा और मूलझ्ठत अधिकारों का प्रश्न जब 
उठाया जाने लगा तो यंह परिवर्तित राजनीतिक सड्बुज्ञ का परिचायक था 
और इससे यह भी' प्रकट हुआआ कि ।920 के पूर्व ख्रि 'ठिश सरकार से सहयोग 
और आजा का युग समाप्त हो चुका था । कांग्रेमियाँ का ज़्िटिश सरकार 
के आश्वाम्ननोँ में विष्ववातप्त उठ गया था । काग्रेत्त ठोप्त आधारभत संवैधानिक 
परिवर्तनोँ ते ही सनन्‍्तुष्ठ हो तकती थी, दिखावे मे नहीं । चितर॑जन दाप्त 
ने इत अचवमर पर एक और मांग की जो तमय के स्षाथ-पत्ाथ बलवती होती 
गयी । यह मांग थी कि भारतीय स्वयम्‌ अपने भाग्य का फैसला करें, तथा 
अपनी इच्छा का तैविधान बनाये । द्वमहे पदों में त्तविधान मिमाण में और 
किसी भी भावी संवैधानिक धोजना में उनके विद्यार्तों को महत्व टिया जाय। 


।92॥ ने अत्ततयोग आंदोलन चल रहा था और इप्ते और तशक्त 
बनाने का चिचार तभी के मस्तिक में था । इमती कारण जहाँ शक ओर 
तरकार विरोधी दष्प्टिकोण दिखाई दिया वही तैवधिधान निर्माण में काट क्‍ 
ने अपना द्वाष्टिकोण छूने और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना आरम्भ कर दिया। 
चितर॑जन दात्त के अध्यक्षीप भाषण का शक और अंग्रा दृष्दल्य है :- क्‍ 





में इस सिद्धान्त का विरोध करता हूँ कि प्रत्येक संवैधानिक 

पविकाप्त का तमय और स्वछप ब्रिटित्र तेतद निश्चित करें । दूसरे आऋब्दों' में 

प्रिटिश संतद ही निशचय करेगी कि हम अच्छे बच्चों की तरह व्यवहारक्कर 
रहे हैं और तभी वह हमारे लिये तंवैधामिक सुधार की श्क और किल्त 
मिश्िचत करेगी तो क्या हम स्थायी छूप ते बच्चे ही बने रहेंगे और 
तंतद हमारी पैराप्किता बनी रहेगी१"“” पहली बार चितर॑जन दाप्त ने 
अध्यक्षीय भाषण द्वारा यह विचार व्यक्त किया कि काँग्रेत को स्पष्ट रूप 
कह देना चाहिये कि भावी तंवैधानिक तुधार कार्यक्रम का निशचचय कोई. 
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बाहर की शक्ति नहीं करेगी बल्कि भारतीय स्वयम्‌ करेंगे । चितर॑जन दात 
का भाषण भविष्य की काँग्रेस की नीति का आधार बना और काँग्रेस के 
मैचों ते बार-बार यह कहा जाने लगा कि कोर्ड भी आरोपित प्ैवैधालिक 
तुधार योजना भारत में सफल नहीं हो तकती थी ॥2 


अन्त में यह कहा जा सकता है कि 92। तक अति-अपते कांग्रेत 
की नीतियों और दुष्ट्टिको्णों में पर्याप्त अन्तर पाई देते लगा । अब 
कांग्रेत केवल ज्रिटिञ्न तेत्द की ओर मुँह ताकने को तैयार नहीं थी । कांग्रेत्त 
ने स्पष्ट छुप ते यह मांग की कि भारतीयों को स्वयम्‌ तैवैधानिक व्यवस्था... 
के स्वरूप पर चर्चा करने का अध्किर होना चाहिये । शक अन्य विचार जो... 
इन वर्षों में पनपा' वह था आधारभ्ञ तैद्वान्तिक नीतियाँ पर आधारित हि 
तैवैधा निक योजना तैयार करता । ॥9॥9 के सैवैधानिक अधिनियम के अधीन 
गाठित विधान सभाओं का बहिष्कार करके काँग्रेत ने समृची संवैधानिक 
प्रक्रिया को पंगु बना दिया था इससे यह स्पष्ट हो गया कि उत्तके पाप्त ; 
पर्याप्त श्रक्ति तथा तपकत जनाधार था और वह भारतीयाँ की अकाँधराओं 
का प्रतिनिधित्व कर रही थी । स्पष्टतः कांग्रेत और उम्तके श्ीर्षस्थ नेता 
आधारभूत तैवैधानिक परिवर्तनों की ओर ध्यान देने लगे और इसके स्ाथ- 
ताथ अधिनियम की व्यवस्थाओं को कार्यह्प देने के विषय में अपनी भ्मिका 
को तमइने लगे । कांग्रेस के दृष्टिकोण का एक अध्ययय त्माष्त हो चुका था 
और दूसरे अध्याय का अरम्भ अतहयोग आन्दोलन के सप्रय हुआ । 
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दि क्लेक्टेड वर्का ऑफ महात्मा गांधी, खंड ॥8, पृष्ठ 25) 
वही, पृष्ठ 25५: 

वही, पृष्ठ 252- 

जे. श्म. ब्राउन, गांधीज राधइज हु पावर इंडियन पॉलिटिक्स, 
9।5-49 22, पृष्ठ 28५-287 


ए, सम. जैदी रेण्ड एस-जी. जैदी (सै0), दि रेन सॉडकलोपीडिया... | 


आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस, (नयी दिल्ली, ।979 ), जेंड 
अपठ , पृष्ठ | 20-। १० 


० 
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चतुर्ध अध्याय 


ह्वराजवादियों की तंवैधानिक तुधारनीति अगर नेहरू-प्र तिवेदन 
- कॉसिल बहिष्कार की स्वराज दल की नीति 

- घस्वैधानिक प्रषाली में मल पारिवर्तनोँ की स्वराज दल की मांग: 
- ।926 के पिधानतभाओँ के निर्वाचन. क्‍ 

- स्वराज योजना का प्राह््य तैयार करने के अपराम्भिक प्रयात्त 
- सोइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा विरोध: 

- ताइमन कमीशन का प्रतिवेदन 

- तर्वदलीय सम्मेलन में तैवैधानिक सुधारों पर विचार-विमर्प 
- नेहरू प्रतिवेदन के मुख्य सुद्गाव- 

- कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू प्रतिवेदन पर विचार 
- काग्रेत द्वारा स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित- 
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अप्तहयोग अन्‍्दोलन के स्थगित हो जाने के पश्चात की राजनीति 
को सैवैधामिक राजनीति कहा जाता हैं | गाँधी युग में जहाँ शक ओर तमय- 
तय पर आन्दोलनात्मक संघर्ष हुधे वही दूसरी ओर राष्द्वीय संधर्षों के पश्चात 
संवैधानिक रप्जनीति का क्रम भी आया । इत्त प्रकार अन्दोलनात्मक संघ 
और तंवैधामिक राजनीति का विकल्प लगातार काँग्रेत द्वारा अपनाया गया। 





जब अतहयोग आन्दोलन स्थगित हो गया और इसे पुनः आरम्भ 
करने की तैभावना नहीं दिखाई दी तो 99 के संवैधानिक सुधार अधिनियम 
के अधीन वथापित केन्द्रीय विधानतभाओं और प्रांतीय विधान प्॒माओं के 
चुनावाँ में और इनके कार्यों में कांग्रेस द्वारा भाग लेने अथवा न लेने के विषय 
में गम्भीर तर्क-वितर्क झुरू हो गया । कांग्रेतत के श्क पक्ष का कहना था कि 
पहले कौंसिल बहिष्कार की नीति कौ संशीधित करने अथवा बदलने की 


अवष्यकता नहीं थी । राजेन्द्र प्रताद, बल्‍्लभ भाई पटेल और राजगीपाला- | 


चारी आदि नेताओं का यही मत था । इन्हे अपरिचत्नवादी' कहा गया । 
इसके विपरीत काँग्रेत में शएक्त और विचार धारा रखने बाले लोग भी थे जिन्हें 
परिवर्तनवादी कहा गया । चितरैजनदास और मौोतीलाल नेहरू इनमें प्रमुख 
थे | पारिवर्तनवादियाों की मांग थी कि अततह्मोग आन्दोलन के समाप्त. 
होने के पारचात्‌ कांग्रेस को तैवैधानिक राजनीति अपनाने में बिलम्ब नहीं 
करना चाहिये । 922 के गया कांग्रेत अधिवेशन में परिवर्तनवादियाँ और 
अपरिवर्तनवादियाँ के बीच रस्ताकती की स्थिति आयी । दत्त अधिवेशन 
अध्यक्ष चितर॑जनदात थे । उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में कौतपिल प्रवेश के पक्ष 

में तब॑ ददियि और यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि काँग्रेस कौ अपने कार्यक्रमों 
परिवर्तन करके विधानतभाओं में प्रवेश का निर्षष करना चाहिये |. कांग्रेत 


अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत कौंसिल प्रवेश के प्रस्ताव को गया काँग्रेत में आये सदल्यों.. 














ने बहुमत ते अस्वीकार कर दि । इससे शक अजीब स्थिति पैदा हो गयी 
क्योंकि कांग्रेत अध्यक्ष इस परिस्थिति में कोई न कोई कद्म उठाने को विवष 
हो गया । क्‍ 

कौँमिल बहिष्कार की स्वराज दल की. नीति- 

. गया काग्रेल के पश्चात्‌ चितर॑जन दात और मोतीलाल नेहरू ने _ 
मिलकर कांग्रेत के अन्दर शक नथे दल की स्थापना करने का निर्षय लिया । 
इसे स्वराज दल कहा गया | यह नवगठित दल लगातार कांग्रेत के अन्दर . 
रहकर ही काम करता रहा लेकिन फिर भी इसके दृष्टिकोण और कांग्रेस के 
दृष्टिकोष में अन्तर भी बने रहे । नवगाठित स्वराज दल का उदृदेशय था - 
: कैन्द्रीय और प्रान्तीय विधानतभाओं में प्रवेष | इसका अर्थ यह नहीं था... 
कि स्व॒रागण दल ।99 के अधिनियम को अच्छा समझता था अथवा ॥99 
के अधिनियम का स्वागत कर रहा था । वास्तविकता यह थी कि इत्त दल. 
ने और भी अधिक प्तक्रिय रूप ते ।99 के अधिनियम का घिरोध करने का _ 
निर्ण्य लिया और ॥9॥9 के अधिनियम की ब्रुटियाँ को उजागर करने का 
तेकल्य व्यक्त किया । अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये स्वर॒पण दल 
का निर्ण था "अन्दर जाकर तैघर्ष करो अर्थातू कौँसिलों में प्रवेश करके ॥99 
की तैवैधानिक अधिनियम की ब्रुटियाँ को स्पष्ट करना । श्क ओर जहाँ इस 
पार्टी ने 499 के अधिनियम को अपयाप्ति बताने का निर्णा लियग वही 
दमरी और इ्त्त दत ने अपनी ओर ते रेप्ते प्रस्ताव भी रखे कि ॥9॥9 के 
अधिनियम को नया छप दिया जाय ।. 
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. लगभग आठ महीने तक स्वराज दल और कांग्रेत्त के बीच में मतमेंद 
की स्थिति बनी रही । अन्त में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया । 
'पितम्बर ॥925 को अब्ुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कॉग्रेस का शक 
विशेष अधिवेशन हुआ इततों यह तथ किया गया कि उन कांग्रेसी सदस्यों को 
जो कॉलिलों में जाना चाहते हो तथा मतदान में भाग लेना चाहते हो शेता 
करने की उन्हें स्वतन्त्रता दी जाय। इन प्रस्ताव मेँ काग्रेत ने कौसिल प्रवेश 
के अपने विरोध को वापस ले लिया' ।7. 4925 के सम्राप्त होते-होते विधान- 
तभाओं के लिये दूसरी बार चुनाव हुये । ।॥9॥9 के अधिनियम द्वारा तीन 
वर्षों में विधानतभाओं के चुनावों की व्यवस्था थी । इत्त बार के चुनाव 
और ।920 के सम्पन्न हुये चुनावों में सबते बड़ा अन्दर यही था कि जहाँ. 
कांग्रेस ने 920 में हुये चुनावों का प्री तरह ते बहिष्कार किया था वही 














।925 में काँग्रेल की अनुमति ते स्वराज दल ने केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान- 


तभाओँ के चुनावों में भाग लिया | स्वराज छू के सदत्य विधान प्भाओँ 
हुआ था उनते तमर्थन की मांग की । रझेती स्थिति में चुनाव अभियान पढ्रिय 
रूप ते चला । इन चुनावाँ में विधान सभाओँ की भमिका पर बहस होती रही। 


दिसम्बर ।925 में हमे प्रान्तीय कॉसिल और केन्द्रीय अस्ेम्बली के 
चुनावाँ में स्रगाजदल को पर्याप्त तफ्लता' मिली । यह इत्त तथ्य का प्रतीक 
कि मतदाताओं ने इसे तमर्धन दिया था । ।949 के अधिमियम की अत्यंत 
गिमित तथा चिशेष ढंग की चुनाव-प्रणाली के अधीन स्वराजदल को मिलने 
वाली इत्त तफ्लता ते भविष्य के लिये अपार्य बेंधी । परन्तु स्वरप्रणियाँ को 
तरकार पर द्थाव डालने के लिये सदस्यों की कमी का अभाव बना रहा | 


केवल मध्य प्रान्त में स्व॒राजिओं को विधानत्त्नाओं में पूर्ष बहुमत मिला था 
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जहाँ कुल चौव्वन सदस्याँ में मे चालीतत स्वरातजी सदस्य चुनकर गये थे । बंगाल 
में शक सौ ग्यारह तदंस्य सँख्या में स्वराजी तदस्य छत्तीत थे तथा उत्तर 
प्रदेश में कुल शक तौ शक में वे मात्र इक्तीस थे । फिर भी इन दोनों प्रान्तों 
में सबते बढ़े और प्रभावी तैगाठित दल के रूप में स्वराज दल सरकार की 
नीतियाँ का विरोध कर तकती थी|- केन्द्र में कुल शक तौ पाँच चुने गये 
तदसयाँ में ते बयगलीस सदस्य स्वरगजदल ते चुनकर गये थे जो तत्ताइत्त 
उदारवादी तथा पत्तात स्वतन्त्र त्दल्याँ से मिलकर केन्द्रीय अप्रैम्बली में “अछंगा 
डालने की नीति के अनुप्तोर कार्य कर सके ।९ 


4923 के निर्वाचनों के परिणाम स्वल्य जो राज्नेता प्रान्तीय 
कं तिलों की तदस्यता ग़हण करने में सफल हुये उनमें लगभग तीत प्रतिशत 
स्वरपज दल के थे । इससे स्वराजिओं का कार्यक्रम, सैगठन और नेतृत्व और 
प्रभावी हुआआ उदारदल वालों के पैर उड़ गधे और तरकार-समर्थक विधायकों 


की स्थिति कमजोर पड़ने लगी । स्वयेँ वायप्तराय ने बदली हुयी राजनीतिक 





स्थिति का वर्षन इन घब्दों में किया :- " इत समय हवा स्वरााज्यंं के _ 
पक्ष में बह रही थी | कोई उनके समकक्ष नहीं है, कोई उनके तुलना में नही 
है अर कोई उनके विरोध में नहीं है ” इत स्वीकारोक्त ते भनी-भाति 
ज्ञात हो जाता है कि स्व॒राज्मिं की सफलता ते त्तकार भी प्रभावित 
व्यी थी | निर्वाचन में स्वराजदल ने अपना प्रभ्नाव तो द्द किया. था 
किन्तु तैवैधा निक राजनीति के द्वुग्म मार्ग पर तफ्लतापर्वक अगे बदने में उसके 
तम्मुब अन्तरिक तथा बाहुय कठिनाइयाँ लगातार फिर भी बनी रही । 











संवैधा निक प्रणाली में मल परिवर्तनों की स्वराज 


अफंबाओ! इकाआ केक बाएं फोक वा वादा शाक्द्ात॥ काका 











छल की माँग- 


 कड्रम४०-दागशयक्ष साममता चारा बढचाइत दाकातराती हाय: दा््ा्यतम उधाकाा0 चायद्रय वाद्य दाफ्ाज-दवकाचा# शवाइ चर पप्दाा| 2८44 धष्रा0०० खद्थधाउककाडारत इशदाकार, एजक्‍्मर धदाखाफ खदकाक वादा सातदका धडवकए प्रावकशक साकुकम, 





स्वराजदल के तदरस्थों ने 'विधानसपाओं में पहुँचते ही संवैधानिक 








सबसे महत्वपूर्ण निर्ण था " राष्ट्रीय माँग प्रस्तुत करना" स्वरपजी और गैर 
स्वराजी' तदत्योँ का श्क संगठन केन्द्रीय व्यवस्थापिका तभा में बनायग गया।? 
केन्द्रीय विधान तभा में फरवरी ॥92% में शक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करके 
स्वराज दल के नेता के रूप में मोतीलाल नेहहू ने पूर्ण उत्तरदायी सरकार. 
स्थापित करने की माँग की । उन्होंने कहा :- " मेरग विचार है कि किसी 
को भी इसमें सन्‍्देह नहीं होना चाहिये कि देष्न में स्वर्ण की भावना सभी 
के हुदयों में घर बना चुकी है । इससे भी कोई अत्तहमत नहीं होगाः कि यह 
इच्छा मानव मात्र में व्याप्त स्वतन्त्रता की अभिनाषा ते प्रेरित है। "? 

इतसे यह प्रकट हो जाता हैं कि स्वराज, स्वश्ातन तथा उत्तरदायी तरकार 
की स्थापना के पक्ष में लगातार तक देते हुए स्व॒राजदल के नेताओं ने पविधान 
तभाओंँ का प्रयोग किया । ॥99 के संवैधानिक अधिनियम पर केन्द्रीय: 
'विधानतभा में निराशा व्यक्त की गयी । मोतीलाल नेहरू के भाषण का 
श्क अग्न दुष्ट्व्य है 








हमारप उत्तर त्तीधा और स्पष्ट है कि अधिनियम कपे प्रस्तावना 
खरपब है । तम्पूर्ण कानुन, समस्त अधिमियम इतना खराब है जितना इते उत् 
प्रगकृतिक इच्छा को दमन करने और रोकने के उद्देषय ते बनाया जा सकता 
ध्रा। "0. प्रणण्डित मोतीनाल नेहरू आरम्भ ते ही यह कह रहे ये वि 
का अधिनियम पूर्ण रूप मे अपरयाप्लि था । इतके पश्चात उन्‍होंने प्रभावी 
करने के पश्च में वातावरण तैयार करने की पहल की 





।9॥9 








मधार 


स्वराजद्ल ने शक और महत्वपूर्ष मांग उठायी । उसने पँछा 
नधिधान निर्माण करने तक भारतीयों को क्यों सम्मिलित नहीं 
_ गया 9 इस तप्रय ते स्वराजदल और कांग्रेल-दारग सततत्‌ यह मांग हुई कि. 
भारत के लिये कित्ती भी प्रकार के संवैधानिक अधिनियम में भारतीयों को 











त्त 
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'मैं तोचता हूँ कि किसी देश के उत्त सैचिधान को संविधान कहना 
उचित नहीं हैं जिसके मिमाण में उत्ते निवासी त्तम्मिलित न हो । मैं कहता 
हैं कि मैं वर्तान अधिनियम को रेसे संविधान का आदर नहीं देता यदध्धपि 
मैं इसके नियमों को स्वीकार करता हैँ।* 








केन्द्रीय विधानतभा में अनेक प्रभावशाली वक्‍षताओं ने स्वराजियाँ की 
राष्ट्रीय माँग के स्व॒र में स्वर मिलाया । मो0 अली जिन्‍ना ने आपत्ति . 
प्रकट करते हुये कहा नक्ि गुप्त रूप ते मिर्णा लेने की सरकार की नीति अनुचित 
थी । मालवीय जी ने नौकरशाडी की कार्यप्रणानी की अलोचना की । 
चिदृठल भाई पटेल ने सरकार ते आग्रह करते हुये कहा कि वह यधाशीपघ्र पर्ण 
उत्तरदायी तरकार की स्थापना करे | तोीब्रधान प्रक्रिया में मल परिवर्तन 
की राष्द्रोय मांग का प्रस्ताव जब केन्द्रीय विधान तभ्ा में प्रस्तुत हुआ तो 
इत्तके पक्ष में चौत्तत मत पड्डे और इत्तके विपक्ष में आठ मत पड़े । तरकार द्वारा 
विरोध किये जाने के बाद भी केन्द्रीय विधानसभा में मोतीलाल नेहरू का. 
प्रस्ताव स्वीकार होना स्वराजिओँ की शक बडी नैतिक विजय थी । इससे 
यह भी स्पष्ट होता है कि ।9॥9 के अधिनियम को केवल स्वरपजी ही नहीं 
बल्कि सभी राजनीतिक विचारधारा के लोग अपरय्याप्ति मानते 





।926 के विधानम्भाओँ के निर्वाधचन- 

गधे तीतरी' बार 
निर्वाचन 926 में हुये । छत बार भी स्वराजदल ने कांग्रेत की ओर ते यह 
'निर्वाचनाँ में भाग लिया और पहले की नीति के अनुत्तार अपना प्रभाव बढ़ाने... 
के प्रयाप्त मिरन्‍्तर बनाये रखे । यह विशेष रूप ते उल्लेबनीय है कि ।926 
के निर्वाचनों में स्वराजदल काँग्रेस की ओर ते भाग ले रहा था और 





।99 के अधिनियम के अधीन पिधानसप्नाओं के लि 
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परिवर्तनवादी तथा अपारिवर्तनवादी विचार रखने वालों के बीच की दीवाल 
टुट चुकी थी |... 


क्‍ ।926 में त्म्पन्न होने वाले निर्वाचर्नों में काग्रेत के अन्त्रिक 
मतभेद तो दृर हो गये लेकिन अन्य मतभेद उभर कर तामने अगयये । मदनमोहन 
7लवीय, लाला लाजपतरगय और एम अपर, जयकर मोतीलाल के पक्ष में नहीं 
ये और चितर॑जन दात्त की मुत्यु हो चुकी धी । इन विपरीत पररिस्थितियाँ के. 
होते हुये भी परिणाम तामगन्‍्य रूप ते आशा जनक रहे । अधिक लाभ्ाद छिद्ध 
नहीं हुये । क्‍ जय के 





उत्तर प्रदेश में स्वराजदल की संख्या तीस ते घटकर इक्कीस रह गयी ।. 
मध्य प्रगन्त में पहले इस दल के वैतीत सदस्य थे जो अब घटकर सत्रंह रह गये । 
प्रद्नात और बिहार के परिणामों ते स्वर॒तजिओं को कुछ तनन्‍्तोष हुआ | ज्दाप्त 
में पहले द् स्थान स्वरणिओं को मिले जो अब बदढकर तैतालित हो गधे । 
बिहार में स्वराजी तसदस्याँ की तैख्या आठ ते बढ़कर पैंतीप हो गयी । 
केन्द्रीय विधान तभा में उनकी यधास्थिति बनी रही । 


इत प्रकार स्पष्ट है कि ॥926 के निर्वाचनों से स्वराजदल की 
स्थिति और अफि पछुधरी नहीं, फिर भी 49।9 के संविधान की आलोचना 
करने और तरकार पर द्थाव डालने के अवसर उन्हें लगातार मिलते रहे ।. 





स्वराजद्ल ने विधानतभाओंँ के लिये दूतरे और तीतरी बार सम्पन्न 
हुपे निर्वाचनोँ में भाग लेकर अपना मुख्य उदृदेगय अवधय प्राप्त किया । वे यह 
सिद्व करना चाहते थे कि 9।9 के अधिनियम के प्रति भारतीय उत्ताहित 
नहीं थे । राजनीतिक दलों की निराशा भी उन्होंने व्यक्त की 
ने एक और महत्वपर्ण कार्य किया । उत्तके समर्थकों 
ल्कि आने वाले वर्षों में लगातार यह कहा कि पु 
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रूप ते उत्तरदायी तरकार की स्थापना हो और जो भी संविधान भारत में 
बने, उत्तके निर्माण में भारतीयाँ को प्तम्मिलित किया जाय |... 


स्वरगज योजना का प्रारूप तैयार करने के अपरम्भिक प्रयात - 

अत्तहयोग अगन्दोलन के बाद काँग्रेत्त की नीति केवल ॥955 के 
अधिनियम की आलोचना करने तक सीमित नहीं रही, इसके अतिरिक्त 
कुछ प्रमुख कांग्रेती नेताओं ने वैकल्पिक प्रस्तावों पर गम्भीर घिचार - 
विमर्श शुरू कर दिया । उन्होंने वैकल्पिक तैवैधामिक योजनाओं का प्रसरूप 
तैयार किया और अन्य राजनीतिक दलों से इस चिफ््य में पर गमर्श करके 
तर्धमान्य तैवैधानिक योजना भारतीयों की ओर ते तैयार करने के प्रयात्त 
भी किये । इत्त दिशा में पहला तैकेत चितर॑जन दक्षत ने ।922 के गया 
कांग्रेत के अध्यक्षीय भाषण में ही दे दिया था । उनका अपह था कि 
काग्रेत की ओर है श्क व्यपपक योजना सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की 
जाय । अपनी माग के चविष्य में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये 
वाक्य कहे जो भविष्य की काँग्रेस की विवारधारत की और हैकेत कर 
रहे थे 





“स्वराज की हमारी मांग को और भी अधिक व्यावहारि 
रुप में प्रस्तुत करना होगा | काँग्रेस को शक स्पष्ट योजना बना लेनी 
चाहिये और यह निर्णय कर लेना चाहिये कि हम 
चाहते हैं और 'कित्त प्रक 
नहीं हो गये 
















और भावी तौर पवल््प की रूपरेखा के विषय में चिन्तन करना पुरू 

कर दिया । चितर॑जन दांत अपनी तीमाओंँ को भली-भॉति पमइते थे इती 
कारण उन्होंने प्रारम्भ ते सम्पर्ण ते दि 

रूपरेखा को बनाया और चाहा कि अन्य राजनीतिक दलों के सहयोग ते 
| ते सैवैधा मिक रूपरेखा को व्यापक अधार दिया जाया “ 











इसी प्रकार के भावी तंचिधान की छ्यरेखा के विष्य में अन्य स्तरों 
पर भी प्रयास पुऋहू हये । नवम्बर ॥92५ क्‍ में सर्वदत्नीय तम्मेलनन आयोजित किया 
गया, इत्तकी तमिति ने शक प्रंजातंत्रीय तैविधान बनाने की कोजिश की । 
जनवरी ।925 में पुन: शक सर्वद्लीय तम्मेलन हुआ जिसमे अलग-अलग वर्गों 
द्वारा स्वराज योजना का क्रम चलता रहा । 


.. इन्हीं वर्षो मे श्रीमती श्नीबेतेन्ट ने श्क रेसी संवैधानिक योजना 
प्रस्तुत की जो तभी को स्वीकार हो । उन्होंने भी केन्द्रीय विधानसभा, 
प्रान्तीय विधानपमभाओंँ तथा पहले के होमहल के सदल्योँ का एक सम्मेलन 
अपयोछित कियग । इस सम्मेलन में एक विधेयक तैयार किया गया । श्नी 
बेसेन्ट की योजना केवल भारत तक तीमित नहीं थी । उन्होंने ब्रिटिश... 
राजनीति को प्रभावित करने की कौषिभ की जिससे कि ब्रिदेन के दृष्ठिन 
कोण में परिवर्तन लाया जा तके । वे स्वय॑ ब्रिटेन गधी और श्रमिक दल 
के नेताओं ते उन्होंने बात की । उन्हीं के परिणामों का यह प्रभाव हुआ. 

दिसम्बर 925 में श्रमिक नेता जार्ज तेल्सवरी ने कामन तभा में शक 
. पिधेष् स्तुत किया । यह चिध्यक बहुमत के अभाव के कारण 
आगे नहीँ बढ़ स्का लेंफिन फ़िर भी ब्रिटिश सेसद के सम्मुख शक पैक ल्पिक 
संवैधा निक योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने ते भारत की सं 
पर संसद का ध्यान अवाय गया । 
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इसी क्रम में फ्रिटेन में " आरत के लिये स्वर॒प्ृज बिल" नमक शक 
तैवैधानिक योजना जुन ॥927 में प्रस्तुत की गयी । इत योजना को स्वतंत्र 
श्रमिक दल के चाककि अधिवेशन में झंवीकार किया गया था और इत योजना 
को भारतीय सलाहकार पररिषत ने तैयार किया था । इतत योजना के 
उठ्देश्योँ पर प्रकाश डालते हुये यह कहा गया था कि भारत के लिये शेसा 
सलेविधान बनाथा जाय जो प्रगतिशील भारतीयों को मान्य हो । इतमे यह 
भी कहा गया कि इसमें तीन आधारभत पिद्वान्त स्वीकार किये जाय- 
प्रजातन्त्र, स्वशाप्तन तथा स्वतन्त्रता। ? इन विधेयक में यह स्वीकार किया 
गया था कि इसकी अधारशिला श्नीवेत्तेन्ट द्वारा तैयार किया हुआ 
विधेयक था । इत्त विधेयक की शक प्रमुख मंगन्‍्यता यह भी थी कि भारत 
की सैवैधानिक दृष्टि से वैसी ही स्थिति होनी चाहिये जैसी कनाछा 
आत्द्वलिया, न्‍्यजीलैण्ड की स्थिति थी । तर्क यह था कि यदि ब्रिठिशा 
ताम्राज्य के अधीन कुछ देशों को पर्याप्त प्राप्तन के अधिकार मिल सकते 
थे तो भारत को भी इत्त प्रकार के अधिकार दिये जा सकते थे । 7 








धीरे-धीरे कांग्रेस में यह पिचार बनने लगा कि उत्के प्रयात्तों ते 
एक रेती तेैवैधामिक योजना के निर्माण की अवश्यकता थी जौ मप्र 
राजनीतिक दलों को स्वीकार हो । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेत समिति 


ने मई ॥927 में इसी प्रकार के विचार त्ार्वजनिक छृप से व्यक्त किये 





देश के रग्जनीतिक दलों की इ्नत्त तर्वमान्य इच्छा को ध्यान में 
रखते हुये कि शक ताथ मिलकर शक ल्‍्वराज संविधान बनाने की अवन्‍्रयकता 
है और काग्रेतत के सम्मुख विभिन्‍न प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुये यह 
तमिति कार्यवारिणी सततमिति को यह अधिकार देती है कि ८ क्‍ 
दूमरें संगठनों ते वातालाम करके शक 
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जित्तमें भावी भारतीय तैविधान का प्रक्र्प तैयार हो और जिसमें तम्री के. 
हितों तथा अधिकारों की छोष्णा हो । ऐेसी सैवैधामिक योजना पर 
भविष्य में घिचारने के लिये शक विशेष सम्मेलन आयोजित हो। " 


भारतीय राष्द्वोय काग्रेत तमितति के इत्त प्रस्ताव ते स्पष्ट है कि 
अन्य राजनीतिक दलों के सहयोग ते कित्ती न कितती प्रकार के स्वरप्रज 
संविधान के निर्माण की ओर बदने का वह मन बना चुकी थी । यह तर्व- 
पविदित था कि किसी तर्पमाान्‍्य और तर्वत्ृम्माति के आधार पर बनायी 
गयी संवैधानिक योजना को मुस्लिम लींग का तमर्थन भी प्राप्त होना था । 
।926 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष श्री निवात्त आयंगर ने अपने अध्यक्षीय 
भाषण में इत मांग का तमर्थन किया और साथ-पस्षाथ अपनी ओर ते भी शक 
संवैधा निक योजना प्रकाधित की ॥ इत्त पिवरण ते यह स्पष्ट है कि अनेक. 
अधिवेशनों तथा बैठकों में प्रमुख काँग्रेत सदत्याँ के सुज्नावों ते भारतीयाँ दारप 
अनुमोदित और सभी राजनीतिक दलों दारपग प्मर्थित सैवैधानिक पोजना 
की आव्यकता निरन्तर अनुभव की जा रही थी । 





पाइमन कमीगन का कांग्रेत्त द्वारा विरोधष- 





स्वराजद्त और कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों ते भावी संवैधानिक 
परिवर्तन में भारतीय प्रतिनिषध्यों ते परामर्श की मांग की थी । उनका 
कहना था कि किती भी तंवैधानिक परिवर्तन में भारतीय प्रतिनिधियों 
की तप्तुधित भमिक स्थिति का 
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99 के अधिनियम में यह प्रगवधान था| कि दत्त वर्ष बाद इत्तकी 
तमीक्षा की जायेगी । इस प्रापधान के अनुसार ॥9॥9 में इत अधिनियम 
की पारिविवेवना डोने की तैभावना थी लेकिन निर्धारित अवधि के दो 
वर्ष पूर्व ही ब्रिटिश तरकार ने 499 के अधिनियम पर पुनर्विधार करने 
के लिये शक कमीशन की घोषणा कर दी । इसका शक प्रमुख कारण था 
कि ॥929 मेँ ह्लिटेन में चुनाव होने वाले थे और इन चुनावों में अनुदार 
दल को फिर ते जीतने की अधिक आजा। नहीं थी, आशंका यह भी थी कि 
श्रमिक दल भावी चुनावों में विजयी होगा । इत तैभावना के कारण 
तत्कालीन अनुदार सरकार ने निर्धारित अवधि ते पूर्व ही शक आयोग 
की स्थापना करने की घोषपषा कर दी । ब्रिटिश सरकार के इस निर्ण 
को भारत में शंका की दृष्टि ते देखा गया क्‍योंकि सभी रजनी तिक दलों 
की इक्तका अनुमान हो गया था कि तत्कालीन अनुदार परकार भविष्य 
में ब्रिटेन में आने वाली तरकार को कोई अवसर नहीं देना चाहती थी । 





जो क्मीशन ।927 में नियुक्त हुआ था वह इसके अध्यक्ष के 
नाम ते ताइमन कमीशन के नाम ते जाना जाता है | इसकी नियुक्त 
का शक विवाकास्त पक्ष था निर्धारित अवधि के पहले ही इसकी पमिगुक्ति 
ते भारत में अर्काये उपजना । इसके अतिरिक्‍त भी तम्िति के सदत्याँ . 
को ले करके भी भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुयी । इस कमीशन के तात 
तदस्याँ में तभी सदस्य अंग्रेज थे । कित्ती भी भारतीय को इस कमीशन _ 
का तंदल्य नहीं बनाया गधा । इमतमे शक बार फिर यह पिंद हो गया 

लैधा निक प्रक्रिया में या उत्तवी जाँच में तथा उत्त पर. 

स्थिति में भारतीयों की उपेध्ा करने की नीति 
यी जा रही थी । बीतर्वी तदी के तीततरे दशक में 
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भी तैविधानिक परिवर्तन की उत्ती परम्परागत प्रक्रिया को अपनाया जा रहा 
था जो "पिछले अनेक दाक्तों ते चलती अप रही थी अर्धात्‌ केवल अँग्रेजों द्वारा 
और ब्रिटित्न राजनी तिज्ञों द्वारा भारतीय तैवैधामिक दावों पर विचार 
करना । 





क्‍ फरवरी ।928 और अक्टबर ॥929 में दो बार ताइमन कमीशन 
के तदत्याँ ने दो-दो महीने या इससे भी अधिक प्मय तक भारत की यात्रा 
की तथा विभिन्‍न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियाँ ते सम्पर्क किया । 
संवैधानिक कार्यप्रणाली के विषय में केन्द्रीय और प्रगन्तीय तरकारों ते वाता 
की और भविष्य में दी जाने वाली प्रतिवेदन का आधार तैयार किया । 


ताइमन कमीशन के भारत आने ते और इसके विछद्ध उपजे व्यापक... 


राजनी तिक प्रतिरोध ने प्तम्पर्ण भारतीय राजनीति को पारिवर्तित होने में 


तहायता की क्योंकि पुरे उन्‍नीत्त तौ अदृठाइस के वर्ष में 499 के अधिनियम 


की अच्छाइ्योँ और बुराइ्याँ पर, इतकी ब्रटियाँ और कमियाँ पर भावी 
संवैधानिक परिवर्तनोँ के स्वरूप पर गम्भीर चचर्ग आरम्भ हो गयी । 


ताइमन कमीशन का विरोध करते हुये काग्रेत्त ने स्पष्ट छय ते अपनी 

आपत्तियाँ प्रकट की । मद्गात में आयोजित कांग्रेत के वार्कि अधिवेशन में... 
ताइमन कमीशन के विरोध का नारा दिया गया । कांग्रेस ने भारतीयों ते. 
कि वे प्रत्येक स्थान पर साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करें । 
विधानत्भाओं के गैर-सरकारी तदस्याँ ते आग्रह किया कि प्रीशन के 

किसी प्रकार का सहयोग करे और न इसके सम्मुद साक्ष्य दे और 

न्द्वीय विधानप्भा के रजनी तिक दलों से कहा गया कि वे कि; 

की बहस में भाग न ले जि गो कमीशन के बारे में किसी भी प्रक 















वाकावाललकाकपबसारगकलाकललकाकासाखनततलधल मे पपधपयकचरापद सकते 
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।928 में भारतीय राष्द्वीय काँग्रेस ने पुन: साइमन कमीशन के बहिष्कार 


का प्रस्ताव पारित किया जिसमों भारतीयों को धन्यवाद द्विषा गया कि 
उन्होंने तफ्लतापूर्वक कमीष्नन का बहिष्कार किया था । कांग्रेत ने उन रजनी तिक 
दलों :. और जरुर्पों की आलोचना की जिन्होंने कहाँ-कर्हीं पर ताइमन कमीशन 
का साथ दिया था । काग्रेप्त ने रेसे लोगों के सामाजिक बहिष्कार करने की 
अपील की । कांग्रेतत ने बहिष्कार को यथावत्‌ बनाये रखने का आग़ह किया 
और यह कहा कि भविष्य में जहाँ-जहाँ कमीशन के तदस्य जायें वहाँ-वहाँ 

पर हड़ताल, प्रधान और पविरोध का क्रम प्रभावी रहे |“ 


ताइमन कमीशन की निमुरक्ति, संगठन के ज्वरू्य तथा इसकी प्रक्रिया 
तै विरोध प्रकट करके भारतीय राष्द्वीय कांग्रेत ने यह स्पष्ट कर दिया कि 
कितती भी आरोपित जाँच तमिति में उत्ते आस्था नहीं थी और भारतीयाँ 


ने जिम व्यापक पैमाने पर कमीशन का बहिष्कार किया उतसे देशवासियों 
की पनिराशा भी प्रकट हो गयी । 


साइमन कम्रीशम का प्रतिवेदन- 


ताइमन कमीशन ने दो वर्ष तक कठिन परिश्रम करके एक प्रतिवेदन 
तैयार किया ।यह प्रतिवेदन मई ।950 में प्रकाशित हुआ | इस भारत के 
तम्बन्ध में निम्न सैल्तुतियां की गयी थी द 








प्रवर्तों में 4949 के अधिनियम के अनुत्तार आरम्भ किया हुअ ः 
दोहरा शातन अनेक अन्तरिक दोषों और ताम्प्रदायिक विरोध के कारप 
सफल नहीं हो तका, अतः इसको क्माप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दी 
जाय । तारा प्रातीय झासन मँत्रियाँ को सौँप दिया जाय और उप्तको 
: प्रांतीय 'विधानमण्डल के प्रति जिम 











जिम्मेदार बनाया जाय । प्रांतों में राज्यान 





को विग्रेष शक्तियां दी जाय ताँकि वे घिश्रेष परिस्थितियाँ में मंत्रियाँ के ._ 
पुज्ञाव की उपेक्षा. कर हें और अपनी इच्छातुत्तार कार्य कर हक । तैथिधाम 
के अतफल होने पर राज्यपार्लों को चधिश्ेष् प्रक्तियाँ के आधार पर प्रांतों 
का आतन सेभालने का अधिकार हो । क्‍ 





प्ररंतो और केन्द्र में अल्पत्तेज्यकोँ के हिताँ की रक्षा के लिये 
राज्यपालों तथा महाराज्यपाल को विशेष शक्तियां दी जाय । प्रांतो 
और केन्द्र में शा्षन को ठीक तरह से चलाने के लिये भी गवर्नर और 
गवर्नर-जनरल को पिशेष अधिकार दिये जाय । गवर्नर अपने मंत्रिमंडल 
में शक या अधिक अनुभवी सरकारी अधिकारी सम्मिलित कर सकता था. 
जो जनता द्वारा निर्वाचित न हो परन्तु वह गवर्नर और गवर्नर-जनरल के 


प्रति उत्तरदायी न हो बल्कि प्रांतीय विधानमण्डल के प्रति ही उत्तरदायी | 
हो । ही 


।926 में भारत की ढुल 2.8 प्रतित्रत जनतेख्यए को मताधिकार 
प्राप्त था । इतलिये कमीशन ने मताधिकार के विस्तार की तेस्तुति करते 
हुये कहा कि कम से कम दर या पन्द्रह प्रतिशत जनतैंठ्यय को मताधिकार 

पप्त होना चाहिये । उन्होंने चुनाव की त्ताम्प्रदाधिक पद्धति को भी 
यधावत्‌ बनाये रखने का तुन्नाव दि गया । 


ताइमन कमीशन ने केन्द्र में दोहरे श्ातन के अरम्भ को अनावध्यक 
बताथा और यह कहा कि केन्द्र में पूर्व की भाँति अनुत्तरदायी परकार 
रहनी चाहिये | अतः कमीशन ने केन्द्रीय विधानमंडल को केन्द्रीय सरकार 
पर निय॑त्रण करने की शक्ति न देने का मुन्नाव दि 
केन्द्रीय सरकार की अपवश्यकता पर बल दिय 









ठीक तरह मे मुलझ जाय, इसके प्रचात ही केन्द्र में उत्तरदायी त्रकार की 
स्थापना के पक्ष 





मे प्तोचा जा सकता है । 


 साइमन कमीशन ने यह तंल्तृति की कि प्रांतीय विधान मंडर्लों 
का विल्तार किया जाय और महत्वपर्ण प्रांतों में 200 में लेकर 250 ह्वव 
तदत्य तम्मिलित जाय । प्रांतीय विधानमंडलों में मरकारी अधिकारी 
नहीं रहे और मनोनीत गैर सरकारी अधिकारियाँ की सैख्या विधानमंडल 
कीतप्रस्त संख्या के दावे भाग ते अध्कि न हो | जिन प्रांतों में मुतलमानों 
की संख्या थोड़ी थी, वहाँ पर मुप्ततमानों को पिधानमण्डलों में वितषेष 
प्रात्तिमिधित्व दियि जाने की हंल्तुति की गयी । 


ः 





... भविष्य में तघ की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये कप्रीशन ने 
तेस्तुति की कि झारत के लिये श्क शेती परिषद्‌ की स्थापना की जाय 
जितमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियात्ततों के प्रतिनिधि प्तम्मिलित हाँ 
और वे वुछ ताक्षे मतलों पर विवार कर सकें । कमीशन ने कहा कि शेसता 
तमय नहीं आया है कि देशी रियाततों और ब्रिटिश प्रांतो का सैघ 
व्थापित किया जा त्के । 


कक 'पतिध को बम्बई ते पथ्क करने तथा उडीता को पथ्क प्रात बनाने 
के सम्बन्ध में विषेष जांच की तैस्‍्तुति की तथा व्मा को भारत से परथक 


करने का मुशझ्ाव दिया और तेना के भारतीयकरण की अवन्‍्यकता अनुभव 
की थी । 


उत्तर -परिचमी तीमा प्रांत के लिये प्रांत धानमंडल की... 
स्थापना का लुज्नाव दिया गया था तथा प्रांतीय और अधीनस्थ जेवाओं 












07 


प्रति दम वर्ष बाद जलवैधामिक जांच की पद्वति का परित्याग किया 


जाय तथा नवीन तंवचिधागन का निर्माण किया जाय जो स्वचविकात की व्यवस्था 
ते युक्त हो । का 





ताइमन कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में औपनिवेशिक्ति स्वराज की उपेक्षा 
की तथा केन्द्र में उत्तरदायी प्रकाश की स्थापना करने की माँग को स्वीक] 
नहीं किया । प्राँतीय गवर्नरां को प्राप्त पविषरेषाधिकारों को देखते हये प्रततीय 
स्वष्नात्तन का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं था | इस्तीलिये काग्रेप्त ने इसे 
अस्वीकार किया और इसकी आलोचना की । 





सर्व-दलीय सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों पर विचार-विमर्श- 


चीशयरारि 20याफ &0द्राज गाय बदाउटरक काना चहयाप्राए कमा ददधाद (कायवा दहयादे वाया स्यादकक ककथात+ दाड्रा0 चएकचाा दागी आपात वृद्ापपक दाता €धाशात 402230 ल्‍न्‍बक साफ ५०५ंक, एधकफाक सामात धंधदधभ सरतामम> धलतकमान, शइपआा शयाभात पधिकाय मदारण बणथथारा (रिधषणा पफराएज५ वदजा+ दुदवियाक कान व्कोबाकाल भावन्‍आाकक प्रदान दृषा्, 


फरवरी ।928 में दिल्‍ली में शक सर्वदतीय पम्मेलन अयोजित किया _ 


गया । इत्त हम्मेलन के अपयोजित करने के पूर्व काग्रेत और मुह्लिम लींग के... 


नेताओँ के बीच पर्याप्त विचार-विमर्श हो चुंकग था । मुत्ततमानों की ओर 
ते भावी तंविधान के. विषय मेँ कुछ मांगे प्रस्तुत की गयी थी । कांग्रेस. 

ने चार तदस्थीय तमिति बनाकर मुस्लिम लीग की मांगों पर विचार किया। 
इती तमय हिन्द्र महात्भा की ओर ते भी कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत हुपे । इससे 
स्पष्ट होता है कि अलग-अलग राजनीतिक दल देश के संविधान के भावी 
प के चिष्षय में अपने-अपने दृष्टिकोण मे विचार कर रहे थे |“ 








व्शों के बाद और अपरम्भि वाताओं के हो जाते 
पर फरवरी 928 में तर्वदलीय पतम्मेलन भरुरू हुआ जिसमें लगभग सौ सदस्योँ ने 





इन विद्यार-ा 












| । 


तथा तेवैधा निक योजना तैयार करने की दृष्टि ते अनेक महत्वपूर्ण... 





| इनमें ते प्रभुख ये 





ध्थ्य य, मम" |. जाल, नेहरू, 





लाला लाजपतराय, तेज बहाहुर तप्र, डा0 श्म-ए- अन्सारी, मो0 अबी जिन ना, 


> रा तलतनलखानकककतपधयवकतमवकेकलतसतक ये दातोकादानत कहता ताघततानक 
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हत्तरत मुह्ानी, ह्द्यनाथश्न ईजछ, मो0० अली, ब पलकृष्ण ग्िवरप्रज मुन्जे और 
महमृुदाबाद के राजा | इस तर्ववनीय तम्मेलन की कार्यवाही के जो तथ्य 
उपलब्ध हैं उनते पह जानकारी मिलती है कि जो आरम्भ कठिनाइयाँ 
तममनें आयी, उनमें मुख्य थी ताम्प्रदाधिक तमस्यग का तमगरधान और 
ग़वी तेलिनाएन के विषय में मुस्लिम लीग की अप्शैकाये । मुस्लिम लीग 
शक मुख्य माँग थी कि पिन्‍्ध को शक स्वतन्त्र प्रगन्त बना दि जाय जो 
मुस्लिम बहुल प्रगन्त होता । सम्मेलन के कुछ तदस्याँ ने ज़ो हिन्दू विदार- रे 
धारा का समर्थन करते थे, उन्होंने इतका विरोध किया | इतके अतिरिक्त 
जो अन्य विवाद के प्रश्न आये उनमें ते प्रमुख था कि पंजाब और बंगगल 

में मुस्लिम बहुमत को त्ी्टे देना । 





..- इत अरासि्भकि दिचार के बाद कुछ तमय के लिये सम्मेलन स्थगित... 
हो गया । मई 928 में तर्व-दलीय सम्मेलन की बैठक पुन: बम्बई में हयी। ज 
इस सम्मेलन में भी मुप्तलमागन नेताओं के घिारों के कारण कोई सर्वमान्‍्य हल क्‍ 
नहीं निकल पका । अनेक विवादास्त प्रश्न उठाये गये । अतः यह निशचय 
किया गया कि श्क छोटी तमिति का निर्माप कर दिया जाय जो सभी 
पहलुओं पर विचार करके शक निश्चित संवैधानिक छूपरेखा प्रस्तुत करे । 2] 
तर्ववत्तीय सम्मेलन की ओर ते जित समिति का गठन किया गधा उप्तमे काँग्रेस 
. की ओर ते मोतीलाल नेहरू एक मात्र प्रतिनिधि थे और वे ही इत समिति... 
के अध्यक्ष बने । कांग्रेस ने केवल शक प्रतिनिधि डी कारण रखा था कि 
जितते नौतदस्यीय समिति में तभी राजनीतिक दलों अपर घिवारों के 
व्यक्तियोँ का योगदान रहे । इनमें दो सदस्य मुस्लिम लीग के बे अली... ल्‍ 


इमाम और सुए्ब कुरेशी तथा दो सदस्य हिन्दू महात्भा के थे - श्म- शत. . 
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अण और श्म-अपर- जयकर और तरदार मंगल प्िंह पफिक्खों के दृष्टिकोण को 
प्रस्तुत करने के लिये थे । तेज्बहाहुर तप्र उदार्वादियाँ की ओर ते तथा 
एम. एन. जोशी श्रमिकों के प्रतिनिधि के छूप में प्मिति के सदस्य बने । 


नेहरू प्र तिवेदन के मुख्य छुन्नाव- 

जिन परिस्थितियाँ तथा जित वातावरण में भारतीय राजनीतिक | 
दलों के प्रतिनिधियाँ ने नेहहू त्मिति का गठन किया और जितत प्रकार की 
चुनौतियां ॥927 और ।928 में उपस्थित थीं । उनका तमारधान पनिकालना 
पर्याप्त कठिन कार्य धा । फिर भी देश के हित में पहली बार गम्भीरता 
से यह प्रयाप्त किया गया कि भारतीय स्वयँ शक तैवैधानिक पोजना के 
विषय में श्कमत हो । हिन्द महाप्तभा के विचार, मुस्लिम लीग की 
आशकार्स और काँग्रेत का व्यववह्यारिक दृष्टिकोण रेते तत्व थे जो भावी 
सफलता की ओर संकेत तो कर रहे थे लेकिन फिर भी जो यह भी दिखा 
रहे थे कि नेहरू तमिति के तम्मुख कठिनाइया कम नहीं थी । 


नेहरू समिति ने बडी लगन और परिक्रमा मे जो प्रतिवेदन तैयार किया द 


वह नेहरू प्रतिवेदन कहलाया जिस भावी भारतीय तैवधान का प्रार््म तैयार 
किया गया । इप्तके 'मिमपि में कुछ तदस्यों ने कम और दुछ सदस्यों ने अधिक 
भमिका निल्‍्रायी । तर्वप्रथम कग्नित के प्रयाप्तों से और अन्य राजनीतिक दलों 
के परामर्श ते देश के तंविधान के ढाँचे के विषय में सरकार ते स्वतन्त्र होकर 
और तरकार ते अलग रहकर शक योजना तैयार की गयी अर इत्तका प्रकाशन 
पुस्तक के अकार में किया गया । इत प्रतिवेदन का महत्व यही है कि 








भारतीय राजनीतिक दलों की ओर से त्तविधान का तम्पर्ण दाँचा तैयार किया 





गया जो देश के स्वाधीनता तंघर्ष के तमय और उसे 


निर्माताओं के मर प्रकाश स्तम्भ बना रहा ।£ 





$ उपरान्त भी सतैविधान 
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नेहहू-रिपोर्ट के मुख्य तुझ्नावों की बात करते समय तर्वप्रथम हमेँ य 
विचार करना होगा कि इसमें राजनीतिक लक्ष्य का निर्धारण किप्त प्रकार 
कया गया । छ्त्त विषय में आरम्भ ते ही मोतीलाल नेहरू पत्तोपेश में पड 
गये । वे भलिभाँति जानते ये कि काँग्रेत द्वारा] स्वतंत्रता का बक्ष्य निर्धारित 
किया जा चुका था और कांग्रेत का शक बड़ा वर्ग इती लक्ष्य की प्राप्ति 
चाहता था । यह जानकारी रखते हुये भी नेहरू प्रतिवेदन में यह स्पष्टीकरप 
भी जो ड्रग गया, " इसे एक दूर का लक्ष्य अध्या रेसा लक्ष्य न माना जाय 
जिप्तकी प्राप्त क्रमिक रूप ते हो बल्कि इसे अधिलम्ब प्रगप्त हो सकते वाले 
चरण " के हृप में स्वीकार किया जाय ।““ दूसरे ष्रढ्दों में प्रतिवेदन का तर्क 
यह था कि औपानिवेशिक स्वराज के तुरन्त स्वीकृत हो जाने पर ही भारतीय 
तन्‍्तुष्ट हो तबते थे प्रतिवेदन में इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया... 
तो इसका एकमात्र कारण यही था कि दुसरे राजनीतिक दल इतसे अधिक 
की माग को या तो अवास्तविक मानते थे अधवा सरकार के सख के अनत्तार 
ह्वते वे पर्याप्त त्मझ रहे थे । ह 





नेहरू - प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया कि इसके सम्मुख 

शक बड्ढा प्रश्न था- ताम्प्रदायिक क्मल्या के प्माधान हेतु तभी पक्षों क्‍ 

को मान्य हल दुढ़ना । इतके अतिरिक्त इस प्रतिवेदन को वास्तविक स्वछूप 
देने वालो की इच्छा यह भी थी कि तताम्प्रदाधिक तमस्या का तमाधान 
राष्द्वृहित में हो । इत्त सन्दर्भ में नेहरू -प्रतिवेदन में साम्प्रदायिक समस्या. 
के तमाधान हेतु कुछ निर्भाक प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । अपने कराधान को... 
प्रस्तुत करने के त्ाथ-ताथ प्रतिवेदन में मुस्लिम तमुदाय को सनन्‍्तुष्ट करने तथा हक हा 
उत्तकी आरकार्ओं को दर करने के प्रयात्त भी किये गये । इस्त प्रति 


तिधेदन में. 
स्पष्ट रूप ते स्वीकारा गया कि तभी अल्पर्त्यक सपुदायाँ की पैस्कृति को 
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बनाये रखने के लिये उपाय किये जायें और मुस्लिम लीग की इत्त मांग को 
स्वीकार कर लिया गया कि पिन्‍्ध को श्क अलग प्रान्त घोषित किया 

जाय और उत्त्त-पाविचमी सीमान्त को वही पद प्राप्त हो जो अन्य 

प्रातन्ताँं को प्राप्त था । इस्त प्रकार दो मुस्लिम-बहुल प्रान्तों को इत अभा 
स्वीकार किया गया कि मुस्लिम समाज अन्य भागों के सम्बन्ध में 

तमझौता करने हेतु आगे बढ़ेगा ।“” इत्त प्रतिवेदन का यह सुझाव तबते . 

अधिक विवादास्पद पिंद्र हुआ कि मुत्ततमानों को केन्द्रीय और प्रान्तीय 
विधानतभाओं में कितनी तंख्या में प्रतिनिधित्व मिले और उनके प्रतिनिधियों 
का निर्वाचन 'कित्त प्रकार हो । केन्द्रीय विधायिका में तथा हिन्द्रू-बहुल 

प्रान्तां में मुसलमानों के लिये तीदे तुरघ्तित कर दी गयी । जनतैब्या के 
अनुपात ते अधिक तीर्दे तुराघप्चित करमे की मांग को प्रतिवेदन द्वारग अस्वीकार 
कर दिया गया । इसी के ताथ-प्ताथ समिति ने बंगाल और पंजाब में भी 
मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिये अलग ते तीटे सुरक्षित नहीं की । इन दो 

. प्रान्तों के सम्बन्ध में समिति का तर्ब यह था कि यहाँ मुमतमान बहुतंख्यक 
वर्ग के थे और इत् कारण उनके लिये इन दो प्रान्ताँ में अलग ते तीट तुरघ्षचित 
करने की आवश्यकता नहीं थी । अलग प्रतिनिधित्व के पिद्वान्त को. भी 
पमिति ने अस्वीकार कर बड़े ही साहस का परिचय दिया था । ॥9॥6 

के लखनऊ तमझौते के त्मय मे मुस्लिम प्रतिनिधियाँ' का मिर्वाचन जिप्त अलग 
प्रतिनिधित्व के तिद्वान्त द्वारा किया जा रहा था उत्ते तमाप्त कर देने का... 
पुज्ञाव नेहरू-समिति द्वारा दिया गया था | तमिति ने यह आशा की थी... 
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देश के इतिहात में सर्वप्रथम तैवैधानिक प्रस्तावों में मौलिक अधिकारों 
को तम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था ॥ प्रत्येक नागरिक के मुलझत 
अधिकारों को तैविधान द्वारा स्वीकत करने की मांग नेहरू-समिति ने की । 
इसने उन मौलिक अधिकारों का विवरण प्रस्तुत किया जो प्रत्येक नार 
लिये अववश्यक थे ।“ 





भारत के संवैधानिक इतिहात में इनम्त प्रषनन को लेकर लगातार विवाद 
चन रहा था कि भावी त्ंविधान का स्वर्य एकात्मक हो अथवा संघाह्मक 
मुस्लिम लीग तथा अन्य अल्पत्तेख्यक वर्ग संघात्मक संविधान के पक्ष में थे और 


इती की माँग कर रहे थे | नेहरू-तमिति ने इत सम्बन्ध में जो हल निकाला, 
उत्तकी प्रेरणा उतते भारत के इतिहास ते मिली । नेहरू-समित्ति ने सेघात्मक भातन _ 


का मिप्रमित स्वरूप भावी संविधान के लिये उपयुक्त पस्मजझ्ा |“ प्रातों को 


पर्याप्त स्वायत्तता देने के बाद भी तमित्ति ने केन्द्र की शक्ति को प्रभावत्राली मा 
बनाये रखने के तुन्नाव दिये । राष्ट्रीय श्कता को तशकत बनाने के लिये समिति... 


ने केन्द्रीय प्राक्‍्ित में किसी भी प्रकार की कमी करने के घिचार को अल्वीकार 
किया । लगभग वही घिचार हमारे तेविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति 
के उपरांत भी प्रकट किये थे । क्‍ क्‍ 


 तमिति ने भविष्य में प्रांताँ को स्वायत्तता देने पर विष्ेष बल 
पिया । प्रांतों और केन्द्र में संघीय आधार पर भ्रक्तियाँ के बटवारे का 
पृश्ञाव दिया गया | अवशिष्ठ ब्क्त्तियां केन्द्र के पात रखी गयी । झेता 
कनाडा के प्विधान को आदर्श मानकर किया गया था ताकि केन्द्र शक्ति- 








बनाने का चुज्लाव दिया गया । 


जाली बना रहे | प्रांतों में कानन बनाने के लिये एक सदनीय व्यवस्थापिका 
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केन्द्रीय व्यवस्थापिका छितदनीय होनी चाहियि । इसके निम्न तदन 
का निर्माष प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति तथा वयस्क मताध्किर के आधार पर 
होना चाहिये और उच्च तदन के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन व्यवस्था को 
अपनाया जाना चाहिये । केन्द्रीय व्यवस्थापिका को तभी केन्द्रीय विषयाँ 
पर पर्ण नियत्रण प्रपप्त होना चाहिये । निम्न सदन की तैख्याय 500 और 
उच्च तदन की सदस्य संख्या 200 नि्चित की गयी । 


प्रतिवेदन में कहा गया कि केन्द्र में उत्तददायी श्रातन की स्थापना _ 
होना चाहिये । उत्तरदायी शाप्तन की इत व्यवस्था के अँतर्गत गवर्नर-जनरल 
द्वार रेसे वैधानिक प्रधान के रूप में कार्य किया जाना चाहिये, जो अपने 
तभी कार्य लोकप्रिय मत्रियाँ के सुजझ्लाव के आधार पर करे । 


प्रांतों में द्ेध शातन का अंत कर ऐहेसा पर्ण उत्तरदायी शातन 
स्थापित किया जाना चाहिये, जिसमें प्रांतों की कार्यकारिणी पर्ण रूप तें 
प्रशन्तीय घिधानमंडलों के प्रति उत्तर दायी हो । 


नेहरू प्रतिवेदन में, भारत में शक सर्वोच्च न्‍्यायात्र:य की स्थापना 
पर भी बल दिया गया । ब्रिटिश प्रिवी परिषद्‌ में अपीले भेजने की व्यवस्था 
को समाप्त करने का तुज्लाव दिया गया । सर्वोच्च न्यायालय सेविधाम की 
व्याख्या करेगा और प्रांतोँ में झगडों का निपटारा करेगा । 


भारत की प्रतिरक्षा के लिये नेहरू-प्र तिवेदन में प्रतिरक्षा तमिति की - 
भी व्यवस्था थी | इत् तमिति में प्रधानमन्त्री, कुछ अन्य मंत्री, तेना के 
विभिन्‍न विभार्णों के अध्यक्ष व कुछ विशेषज्ञ होते थे । 
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नेहरू प्रतिवेदन में कहा गया कि नये सेविधान में कैन्द्रीय सरकार 
को रियाततां के उधर वे तभी अधिकार प्राप्त होगे, जो अभी ताज के... 
अधीन केन्द्रीय सरकार को प्राप्त थे । देशी नरेशों के अधिकारों की पतुरक्षा 
का वचन दया गया । 


. अगस्त 928 में नेहरू-प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया था । इस 
तम्रय ते लिकरके वर्ष के अन्त तक इत्त संवैधानिक पोजना के पक्ष में विवार- क्‍ 
विमर्श चलता रहा | कांग्रेतत के नेता तथा कांग्रेत यह भनी-भॉति जानते थे 
कि इत योजना की सफलता अन्य राजनीतिक दलों के सहयोग पर निर्भर 
करती थी । मोत्तीलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के नेतग मोौ0 3 ली जिन्‍ना 
मे सम्पर्क किया तथा उनका समर्थन पाने के तभी प्रकार के उपयय किये । क्‍ 
महात्मा गांधी ने भी द्क् नेहहू योजना के तमर्थन में अपना वकतव्य प्रकाभित 
किया ।“? केवल इतना ही; नहीं गांधी जी ने अन्य राजनीतिक दलों ते यह 
आग्रह किया कि वे इत्त योजना को हफ्ल बनायें । 





कलकत्ता के तर्वदनीय तम्मेलन में नेहरू प्रतिबिदन पर विचार- 

अदृठाइम अगस्त ।928 ते तीन ददिवतीय सर्वदत्ीय राजनीतिक 
तम्मेलन कलकत्ता में आयोजित हुआ 'जितमें 'घिभिन्‍न रजनी पतिक दलों 
धार्मिक तंघों, व्यापारी तेंड्ो, जमींदारों, पिछडी जातियाँ, मजदर तेपों 
अदि के प्रतिनिधि श्कत्रित हुये । नेहरू-प्रतिवेदन का भविष्य मुत्तलमानों 
की प्रतिक्रिया पर निर्भर होला दिलाई दिया । इतलिये मुस्लिम 
प्रतिनिधियों के स्वच्प पर ध्यान देना आवश्यक है । कलकत्तग के राज- 
नीतिक तंम्मेलन में लगभग 
केन्द्रीय जि मिति, आ| कल भारतीय मुस्लिम लीग, 'पि 
अह्मदियाँ स्पुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । कुछ प्रमुख मुगी गा 
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नेताओों ने इत्त सम्मेलन में भाग लेने ते मना कर दि था और नेहरू- 

प्रतिवेदन का छुलकर विरोध किया । इनमें ते प्रमुख थे - भौकत अली और 

हप्ततत मुहगनी । परन्तु एक व्यक्ति जिसके दृष्टिकोण पर बहुत कुछ निर्भर 

था, वह धा मो0 अली जिन्‍ना । कांग्रेतत नेताओं ने भरतक जिन्‍ना के 

तमर्थन के प्रयाघ्च किये, परन्तु ज़िन्ना ने तर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू - 

प्रतिवेदन, का घिरोध किया और तीन तंश्रोधन प्रस्तुत किये । जिनमें पहला 

था - केन्द्रीय विधान तभाा में शक्क तिहाई पम्तुल्लिम तदत्याँ के विषय में. 

सबकी सहमति, दूसरा -पंजाब और बंगाल के मुप्तलम्ानों को विशेष रियायते क्‍ 

और तीसरप- केन्द्र और प्रान्त के धिषयोँ की सदी के अतिरिक्त गरेष क्‍ 

बची हुई प्रक्तियाँ को प्रान्त को देना ।“ कलकत्ता के तर्वदलीय प्रम्मेलन 

में केवल मुघ्लिम प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण गैर-पमश्ौतावादी बना रहा । 

उन्हें नेहरू-प्रतिवेदन के कई प्रगवधानों पर आपत्तियाँ थी । इतती अवहर......... 
पर मोतीलाल नेहरू ने यह आधारभूत मत भी व्यक्त किया कि राजनीतिक | है 
तेमस्था। का तमाधान पूर्व में कर लिया जाय और हिन्दर-सु स्लिम समस्या का ० 
'निपटारा राजनी तिक पम्रस्या सुलझाने के बाद हो। उनके प्रबद इत्त प्रकार कं । 
थे :- " ब्रिठिश् सरकार को औपभिवेधषिक अधधार पर अविलम्ब पर्ण 2० 
उत्तरदायी तरकार की स्थापना कर देनी चाहिये और मैं यह पूर्ण विश्वाप्त _ ला 
दिला तकता हूँ कि और किती प्रकार के अन्य मतमेंद जो तमवतः उठे, कुछ हा | 
तमथ में ही तमाप्त कर लिये जायेगि। " यही नीति कांग्रेत की भी थी न्‍ा - पा 
इसका मल आधार यह था कि ज्मी राजनीतिक वर्गों तथा सम्प्रदायों को 
रजनी तिक लक्ष्य की प्राण्ति को श्कमात्र अपना लक्ष्य बनाना चाहिये । 
ब्त मान्यता का आधार यह धा कि स्वराज, औपनणिविशिक स्वर्ण या 

: स्वतंत्रता प्राघ्ति के उपरात्त हिन्दृ-सुप्तलिम सम्स्था का छुलझना क| ठ 











नहीं होगा । इतके ताथ ही हिन्द महात्तभा के प्रतिनिधि भी अपनी बात 
पर. अड्डे हथे थे और वे मुततमानों को अधिक रियायते देने के पक्ष में न 





हि इत्त स्थिति में यह सम्मेलन कोई त्वमान्य हल नहीं निकाल सका 
और नेहरू प्रतिवेदन को स्वीकारने के लिये अन्य राजनीतिक दल तैयार होते 
पै नहीं दिखाई दिये ।““ धार्मिक विवादों के कारण और अलग- अलग. 
तम्प्रदार्यों के बीच में तालमेल न होने के कारण नेहरू प्रतिवेदन को अनुकल 
वातावरण नहीं मित्रा | इत्त सम्मेलन के अध्यक्ष श्म. ए. अँत्ारी की टिप्पणी 
ध्यान देने योग्य है । उन्होंने पम्मेलन के विषय में यह लिखा ६:- 





"मुसलमानों ने पहले ही नेहरू प्रतिवेदन के विपक्ष में छुलकर विद्वोह 
किया था लेकिन कलकत्ता के सम्मेलन में इसे नष्ट करने का काम हिन्द 
महाप्तभा ने किया । मैं यह कहने के लिये वविवध हैं कि जथकर के भाषप 
और प७ मालवीय तथा डा0 मुँजे के दृष्टिकोण और हिन्दू महासभा के 
मित्रों के कारण श्कता की तभी सेभावनायें नष्ट हो गयी ॥"““ 


डॉ0 अंतारी के मुल्याकन को स्वीकारने अथवा अल्वीकारने के पक्ष. 
अर विपक्ष में त्॑ तो छ्यि ही जा तकते है । लेकिन नेहरू-प्र तिवेदन के प्रकाशन... 
के उपरान्त लगातार यह स्पष्ट होता गया कि हिन्दू और सुतलमान छेदायों.... 
के प्रतिनिधियों ने इस प्रतिवेदन रिपोर्ट को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोग..... 
. अपनाया । विशेष रूप ते मुस्लिम -लीग और मुझ्लिम नेताओं ने लचीला 
दृष्टिकोण नहीं अपनाया । काग्रिस का दृष्टिकोण और मुझ्लिः क्‍ 
कप दृष्टिकोण अलग-अलग दिखाई दिया । इस प्रकार ते ज्ब सर्ववतीय 
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सम्मेलन असफल हो गया तो नेहरू -प्रतिवेदन भी अतफ्ल हो गधा । इन्त 
प्रतिवेदन कगा यही महत्व हो सकता था कि तभी राजनीतिक दल भावी 
ताविधान के प्राक्ृप को निर्चिचत कर सकते थे और यह दावा कर सकते 
$ कुछ मुल तिद्वान्तों पर वे श्कमत थे । जब शेता नहीं हो सकता 
तो कांग्रेस द्वारा] उठाया गया यह महत्वपर्ण प्रयास असफल हो गया । 
नेहह- प्रतिवेदन की चर्चा ते और इससे उठे विवादों से यह भी प्रकट 
हो गया कि मुस्लिम लीग और अन्य मुल्लिम नेता अपने अधिपरों, 
विधान तभाओँ में अपने प्रतिनिधित्व, मुस्लिम बहुल प्रान्तों के मिमाण 
न्तीय तरकारों के अफियरों तथा केन्द्र की ग्रक्ति के घिए्य में अलग 
पिदयार रखते थे । इती त्मय मो0 अली जिन्‍ना ने हिप्पणी की थी 
हमारे रास्ते अब अलग-अलग हो ग्ये है** रक्क प्रकार ते कांग्रेल की... 
यह तंवैधानिक पहल भविष्य की ओर पैकैत कर रही थी और चेतावनी 
दे रही थी कि कोई भी राजनीतिक अध्वा सैवैधानिक तम्रज्नौता करने के 
लिये भारत के राजनीतिक दलों का श्कमत होना पर्याप्त कठिन था 

















काग्रेत्त द्वारा स्वतत्रता का लक्ष्य निर्धारित करना - 


श्याफ दक्या0 साफ ताशा्ा तक्पाक१ ॥शाकुराक अजब ऋण प्रदेध/क उमा शहफ्रामात भ५25 का ता॥तताक्ष बदाइा3% ववाक्ाात प्क्षहा७ जता 40877 फशाएरक दक्ााआए प्राय नाता पतद;घ्रंत्र दशक दशक द64:/% पदंएान्पादशप क्‍पप भी: गदाप्रेया/ दफा (05० अाायाक्र 'थयाल ३0वजिक 





नेहरू-प्रतिवेदन ने औपनिवेशिक स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया 
था पर्ण स्वतत्रता का नहीं । इत्त तथ्य में यह निष्कर्ष निकलता है कि नेहछू- 
प्रतिवेदन के तैयार करने तक कांग्रेस ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर रही धी कि 
जो सभी राजनीतिक द्नों को मान्य हो तथा जिसे तरकार भी स्वीकार 
कर सके । परन्तु उत्तके इस तुझ्नाव ते कांग्रेत के युवावर्ग और अन्य लोग... 
सहमत नहीं थे । इतकी पहली ध्वनि 928 के कांग्रेश के वार्षिक अधिवेशन । 
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इती प्तमय पूर्ण स्वराज की छशोषणा कर दी जाय । स्वर्य जवाहर लाल नेहहू 
ने अपनी आत्मकथा में इत्त _्मय का घिवरण दिया है । उन्होंने लिखा है 
कि जब अध्तिशन में लक्ष्य के चिक्य में कोई तमझ्ौता होता हुआ दिखाई 
नहीं पिया तो मोतीलाल नेहरू उत्तेजित हो उठे । युवा जवाहरलाल 
नेहरू और उनके पिता दो अलग-अलग पविदारधाराओंँ और दो अलग-अलग 
पीटियाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जबकि मोतीलाल नेहरू औप-निवेशिक 
स्वराज को पर्याप्त तमझे ये, जवाहरलाल नेहरू स्वतेत्रता के पश्चधर थे । 
जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि “ न तो इस समय के पर्व और न इस 
तमयथ के पारचात कभी हम दोनों में इतना तनाव आया जितनी तनावपर्ण 
स्थिति अधिवेशन आरणघ्भ होने के प््म्य थी ॥"2 


अधिवेषन के प्म्य तक की राजनीति कितत त्तीमग तक जठिल हो 


चुकी थी और मोतीलाल को कित्त प्रकार की समस्याओं का सामना करना क्‍ 


पड़ रहा था, इसका मूल्यांकन गांधी जी के भझऋदों में इत् प्रकार था : 


'हं देख रहा हैं कि प्रतिवेदन में मुसलमान मित्रों के चि७ए्य में 
तुम्हारी पमस्याओंँ का कोई अत नहीं है | पर'्तु तुम इन गुत्तवथ्याँ को 
बडी तश्न-बच्च तथा थैर्ध ते सुलझा रहे हो । मैं आशा करता हैं कि तुम्हे 
पर्ण सफलता मिले----- ताबरमती में हमारी अपकी जो बातवीत हुयी 
उप्ते मेरी तम्झ में यह आ गया कि तुम मुझे कांग्रेस अधिवेशन के लिये चाहति 
हो, कन्वेशन के लिये नहीं । मेरी पम्ज् में यह नहीं आ रहा कि मैं कन्वेषन 
के लिये क्या तेवा कर त्कता हैं 9 मेरा मस्तिष्क उलड्नोँ से भरा हुआ है 
हैँ देश में चारों ओर बहुब्पदर्शी ह॒द्यों को देख रहा हैं, मैं केवल यही कह 

कता हैँ कि मुझे तुम्हारी ल्थिति ते कोई ईष्यगा नहीँ हो रही, परन्तु 
मैं जानता हूँ कि तुम इसमें भी उतने निपुण हो जितना मैं चरखे में और 
_ अगर तुम्हें यह स्वीकार होता तो मैं इत्ती चरखे के 












नकट बैठकर संत 





रहता और तुम्हें कटनीति के ठेढे-मेढ्वे रातों पर चलने को छोड देता । 
मेरया भाग्य तुम्हारे हाथों में है और निर्णय भी तुम्हें ही करना है ।"“” 


अन्त में गाँधी जी के हस्तक्षेप से शक बीच का मार्ग निकालने का 
निर्णय किया गया | कलकत्ता अधिवेशन में औपनिवेषिक्त स्वराज का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया परन्तु इस्त गर्त के साथ कि अगर शक वर्ष में ब्रिटिश 
तरकार इत्त ओर कोई गम्भीर प्रयाप्त नहीं करती तो अगगामी वर्ष के 
प्राप्त होते-होते काँग्रेत पर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषड़िति कर देंगी । “* 


कांग्रेत्त के लक्ष्य का प्रश्न और औपनिवेषिक्त स्वराज अथवा पूर्ण 
स्वतन्त्रता के आदर्श को अपनाने का सवाल संवैधानिक तैरचना ते छुडा हुआ 
था । कांग्रेत को यह निष्िचत करना था कि संविधान का कैसा स्वरूप 
हो, तंविधान का आन्‍्तिम तक्ष्य क्या हो 9 यादि नेहह प्रतिवेदन के 
अनुत्तार औपनिवेशिक स्व॒राज को प्राप्त करना था तो इतका अर्थ था -. 
ब्रिटिश तरकार के अधीन रहकर निविचत तप्तीमाओँ में भारतीय तेविधान 
का तैचालन । स्वाभाविक छूप ते तम्पूर्ण सैवैधा निक प्रणाली इती लक्ष्य 
के प्राप्त करने के उद्देशय ते बनायी गयी थी । इतके विपरीत जब 
स्वतन्त्रता के पक्ष में आवाज उठाई गयी तथा ।929 के लाहौर अधिवेशन 
में कांग्रेल ने यह लक्ष्य घोषित भी कर दिया तो फिर तम्पर्ण संवैधानिक 
योजना के आधार ही परिवर्तित हो गये । 


929 के लाहौर अधिवेशन में काँग्रेत ने यह प्रस्ताव परार्ति किया 
कि " यह काँग्रेस यह घोषणा करती है कि सैविधान के पहले अनुच्छेद में 


परिभाषित लक्ष्य को 





स्वराज के स्थान पर पर्ण स्वतन्त्रता कर दा जाया" गा 


20 


इत्ती त्मय कांग्रेत ने यह भी घोषित किया कि नेहरू -तमितति की सम्पूर्ण 
पोौजना को समाप्त मान लिपए जाय।“* प्रइन यह उठता है कि स्वतंत्रता 
के लक्ष्य की घोष्णा के प्ताथ-ताथ नेहह-प्रतिवेदन को अऔपचारिक छूप ते 
समाप्त करने की घोषणा क्‍यों कीगयी 9 इतका उत्तर यही दिया जा 
तकता है कि कांग्रेस ने नेहह-प्रतिवेदन में वर्णित अऔपनणिवेशिक स्वराज के. 
लक्ष्य को जब निरस्त कर दिया तो फिर एक प्रकार ते तम्पर्ण योजना 
का आधार ही तपमाप्त हो गधा । 





लाहौर अधिवेशन द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा का अर्थ यह 
भी हुआ कि भविष्य में कांग्रेत द्वारा बनाई गयी हैवैधामिक घोषणा 
का मुलाधार स्वतंत्रता प्रगप्ति ही हो सकता था | कम ते कम काँग्रेत 
का एक बड़ा वर्ग ब्रिटिश सरकार ते इसी मृलभावना के द्वारा बातवीत 
करने को तैयार था । इत्त लाहौर घोषणा ते राष्द्वीय सेघर्ष के द्वार भी 


छुने । कुछ महीनों बाद मार्च, ।950 ते भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन... 


के तमय और उस्तके पश्चात्‌ कांग्रेत और ज़िटिश सरकार के बीच की दूरी 
बढती गयी । बदले हुये रपजनीतिक वातावरण में ब्रिटिश सरकार ने क्‍ 
त॑वैधा निक प्रक्रिया को नया छम देने के प्रथाप्त जारी रखे परन्तु फिर भी 
एक बडा अन्तर स्वतन्त्रता की घोषणा के परिणाम स्वरृूम आया जो 
कांग्रेतत लगातार ब्रिटिश तरकार की ओर मुँह ताकती हुयी पैवैधानिक 
परिवर्तन की आशा कर रही थी, उत्तने अब अधिक व्यापक पैमाने पर 

संघर्ष करके संवैधानिक परिवर्तन लाने पर निरंतर जोर दि ।.. 
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44 -04028/० 8 5५36: क/क। 
“ कराची क ग्रैत के निर्णय. क्‍ क्‍ 
द् दतरा गोलमेज सम्मेलन 
न [932 के साम्प्रदायिक निर्णय का गाँधी जी दगरा विरोध और 

पुना समझ्लौता- क्‍ 

“5 + के ब्वितपत्र और कारग्रेस- 4 
न केन्द्रीय विधानतभा के निर्वाचन में कांग्रेस का सम्मिलित होना: 
न ब्रिटिश संसद द्वारा ।955 के अधिनियम की स्वीकृति... हम 
न 955 का अधिनियम और कांग्रेस की नीति. . 








ताविनय अवज्ञा आन्दोलन 950 मे आरम्भ होकर |95+ तक चलता 

रहा | यह कग़रित द्वारा आरम्भ किया गया एक व्यापक आन्‍न्दौलनात्मक 
संघर्ष था और इसका उद्देदग्य धा- पूर्ण स्वराज्य या पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त 
करना । परन्तु इस आन्दोज्नन के समय भी काग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से 
तंवधानिक वार्ता का क्रम चलाये रख जो इन तथ्य की ओर संकेत करता है 
कि आन्दोलन करने के अतिरिक्त सवधानिक तुध रॉ और परिवर्तनाँ के पथ: 
में भी किस का ककिवास बना रहा । कग्रेत का नेतुत्व यह भली प्रकार 
ते जानता था कि चाहे उतने स्वतन्त्रता का लक्ष्य निर्धारित कर दिया हो 
फिर भी राजनीतिक वार्ता मेँ उससे कछ कम का सौदा भी ब्रिटिश सरकार 
से किया जा सकता था | यहाँ यह भी उल्लेख करना आकायक है कि कांग्रेस 
की नीतियाँ को निर्धारित करने मेँ उप्तके शीर्षस्थ नेताओं में अलग-अलग 
दृष्िटकोण बने रहे । गाँधी जी का दृष्टिकोण लगातार पसमझ्नौतावादी था 

य आदि दक्षिफांथी कैसी नेता ब्रिटिश सरकार ते बातचीत के पक्ष 






माल 


'व्यार रखने 





लेकिन जवाहर-लाल नेहरू और तुभाषचन्द्र बोस आदि वामपंथी 
वाले काँग्रेस के युवा नेताओं का ऐसा विश्वास था कि ब्रिटिश . 
तरकार ते बातचीत करके किसी भावी संवधानिक समझौते पर नहीं पहुँचा 

। अलग-अलग राजनीतिक वव्यवारधारार्यों होते हुथे भी 


तु नेता! समय-समय पर बीच 









का रात्ता 








शक्तियाँ ने भी देश के भावी सैचिध न के रसच्छप के निधरिण मेँ भभिका 
निभायी । ये राजनीतिक गक्तियाँ समय-समय पर और भी गक्तिशाली 





ती गयी, क्‍्यों'कि ब्रिटिश सरकार ने गोलमैज सम्मेलन के समय और उसके 
बाद भी काग़ैत की शक्ति 





ति को कम्र करने के लिये कम्रेस के समानान्तर अन्य 
राजनीतिक शक्तियों को बढ़ावा दिया | क्षत्त प्रकार जानते हुये भी ब्रिगी 


तरकार ने मुस्लिम लींग के प्रतिनिधियाँ और अनुतृचित जाति के प्रतिनिधियाँ 


तथ्षा देशी रियात्तों के राजा महाराजाओं को अपना-अपना पक्ष प्रस्तत 


पा 





करने का अवसर दिया । 


मं ॥950 को साइमन-कमीशन की रिपोर्ट झेसे समय जिहिश 
सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की गयी जब भारत में साविनय अवज्ञग आन्दोलन 
तीड़ता से चल रहा था और कोई भी इस कमीशन की रिपोर्ट पर ध्यान 
दैने को तैयार नहीं था | इसके अतिरिक्त # व्यय वायतराय ने भी स्वीकार 
किया कि इस रिपोर्ट की तंस्तुतियाँ निराशाजनक थी | वायततराय ने लिया 
कि "“औपनिवेशिक स्थिति के वर्णन करने से मना कर देमे की स्थित्ति में यहाँ 
पर विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।*' 








दन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 
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मीशन की रिपोर्ट और इतके प्रस्तावों पर व्यापक 
फ् (] 


. ताइयन 
बातचीत करने के 





श्रॉटश सरकार ने नवम्बर-950 मेँ एक गोलमेज 





तम्मेलन बुलाया | मई ।9350 में भारत में वायसराय ने घोषित किया कि 
शैसा सम्मेलन लन्‍्दन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया | यह श्क नयी 
प्रक्रिया थी, क्‍योंकि इसके पहले जितने भी अधिनियम पारित किये गये थे , 
उनके पश्च में भारतीयों ते राय नहीं ली गयी थी । इम्त बार पहले तो 

कमी 





शन ने भारत क 7 भ्रमण किया तथा भावी तैविधान के विधघय में राय 
इकट्ठा की और इतके बाद लन्दन में चुने हुये प्रतिनिधियाँ को बुलाकर 
भविष्य में पारित किये जाने वाले अधिनियम के विधय मेँ विचार विमर्श 


करने की घोषणा की गयी । भारतीयों के रुशझ्ान को आन्दोलन से हटाकर 


तैवधानिक वार्ता की ओर करने का एक प्रयास था । शेसी स्थिति में पहले... 


गोलमैज सम्मेलन के बुलाने की घोषणा से न तो का़ैस उत्साहित हुयी और 
न इसके समर्थक । साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमैज सम्मेलन की घोषणा गा 
एक रैसे राजनीतिक वातावरण मैं की गयी थी, जबकि किसी को भी इसके 
परिणाम ते आज्ञायें नहीं थी । इसे ध्यान मेँ रखकर उद्ारवादी नेताओं 


तेजबहादुर सप्ू और श्म:आर« जयकर ने तुरन्त तत्कालीन वायतराय ते 





किया और कहा कि “यह अत्यन्त हु्ग्यिपूर्ण होगा, यदि इसी समय 


में गोलभेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के कोई 





न किये गंध " । इन उदारवादी नेताओं ने तुरन्त ही मध्यस्थ 


जहाँ 





का निभाते हमे गाँधी और नेहरू से उन कारागारों में भेंट की 






28. 


तंपू और जयकर ने जब गाँधी ते बातचीत की तो उनका रूख नरम दिखाई 
दिया क्योंकि गाँधी इस जर्त के साथ सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो... 
सकते थे, यदि पूर्ण स्वशासन की माँग को स्वीकारने को ब्रिटिश सरकार 
तैयार हो । परन्तु इसी समय गाँधी जी ने एक और शर्त लगायी । शर्त 
यह थी कि गोलमैज सम्मेलन के पीविषय में अन्तिम निर्णय जवाहरलाल नेहरू 
के साथ सम्पर्क करने पर ही किया जायेगा | इससे यह स्पष्ट दिखाई 


दिया कि गाँधी को नेहरू के विरोध का पर्याप्त अनमान था ।॥< 


जब जयकर और सपू नेहरू ते मिलने गये तो उन्हें तीज़ विरोध | 
का सामना करना पड़ा क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को गोलमैज सम्मेलन ते हा 
'किसती भी अच्छे परिणाम की आशा नहीं थी | बाद में जवाहरलाल नेहरू कि 
ने इत भेंट का वर्णन किया है| उन्‍होंने लिखा " हमने बातचीत कीऔर रे 


बहस को जैसे किसी चक्व्यह में फेस हो क्योंकि हमारे बीच राजनी तिक 
दृष्िटकोण में इतना अधिक अन्तर था कि हम शक दुसरे की भाषा तथा 
विचारों को नहीं समझ पाये । यह स्पष्ट थी कि काॉग़ोेस और सरक 
बीच में ज्ञान्ति की कोई भी आशा नहीं थी | 





उदारवादियों के मध्यस्तता के प्रयातोँ से कोई भी परिणाम 





नहीं निकला और अगस्त-930 तक यह स्पष्ट हो गया था कि कौगेत 


की... 


पहले गोजमैज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार नहीं थी तथा यह सम्मेलन 





के | हक 


बिना इसके प्रतिनिधित्व के ही हुआ | कस ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन 2 








फा बहिष्कार करके अपने कठोर द्रुष्टिकोण का परिचय दिया । 


प्रथम गोलमेज सम्मेलन ॥2 नवम्बर-।950 को आरम्भ हुआ तथा 
लगभग दो महीने तक चला । इसमें 89 सदस्य थे, जो सभी ज़िटिश सरकार 
दवारा मनोनीत किये गये थे । इसमें ।6 सदस्य ब्रिटिश राजनीतिक दलों 
के तथा ॥& प्रतिनिधि देशी रियासतोँ के और 57 सदस्य भारत के अलग-अलग क्‍ 
राजनीतिक दलों, समदायों आदि का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । इस तम्मेलन 
के बहतत के समय लगातार भारतीय सदस्याँ' ने काग्रेत की अनुपाल्थिति की 
आलोचना की और यह ध्यान दिलाया कि कॉग्रेस के सहयोग के बिना किसी है 
भी प्रकार की सैवधानिक वार्ता निरर्थक हो सकती थी । हु 





इस सम्मेलन में तीन विचार हये | पहला भारत मेँ संघीय शासन 
व्यवस्था पर विचार, दूसरा केन्द्र की स्थिति पर तथा तीतरा किसी भी 
संवधाननिक योजना मेँ देशी रियाततोँ के राजा महाराजाओं को अधिक से 


अधिक अक्सर प्रदान करना | 


कग्रित ने जनवरी-।9 5। में अपने विरोध को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त 
| एक प्रस्ताव में 495। में उसने कहा कि " वह किस्ती भी तथाकथित... | 
जैयों को स्वीकारने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सरकार ः । 
य्ज्कै पिठ्ठ थे । ये लदत्य चने हये प 


नये इन्हें भारतीयों का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता ॥2 
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कराची कांग्रेस के निर्णय 


अदा अयक्राक बाक व्ाकाक अध्यक बक्क च2% ९७55 दाक्कन दकाफ सका। 






प्रथम गोलमेज सम्मेलन कीअलफ्लता के बाद काम्रैत्त और सरकार 

बीच समझौता प्रस्ताव तीड़ कर दिय गये जिसकी परिणत्ति ग्र। 

के गाँधी-इराविन समझ्नौते से हुई । लगभग एक वर्ष से चल रहा साचिनिय 

भवज्ञा आन्दोलन इत समझौते के अनुस्तार स्थगित कर दिया गया और यह क्‍ 

निर्णय किया गया कि भावी तवधामिक सम्मेलन में क ग्रिस भाग लेने के निर्णय 

पर पुनार्विचार करैगी । इससे यह स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस और सरकार दोनों 

ने तंवधानिक वार्ता में कम्रेत के महत्व को समझा । इससे यह भी प्रकट हआ ह 
कि गाँधी जी सरकार के साथ किसी न किसी प्रकार के राजनीतिक वार्ता 

के लिये तैयार थे । एक प्रकार मे ॥922 की स्थिति पनः लौट रही थी 

और गाँधी जी के दृष्टिकोष से जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस को 

॥ लगा | परिणाम स्कप गाँधी जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी 

पड़ी और उन्होंने कहा कि गोलमैज सम्मेलन में भाग लेकर कारेन्न देता में 

राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की गति तीज़ करेगी । 











अधिकान 
भावी तंविधान के पश्च में गम्भीर बहस हुयी । यह एक शेसा अवसर... 
तिक विारों के कम्रिसी नेताओं ने अपने-अपने पक्ष... 


मार्च ।95। में गाँधी इराविन समझ्लौति के बाद करार्च ] 








तुत किये | मूल दाजनी तिक प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को दोहराया... 





वाले प्रतिनिधियों को _ 











निर्देश दिये गये कि यदि वे इसमें भाग ले तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने 
पूरा ध्यान दे और यह भी तुनिष्चिचत करें कि इस राष्ट्र को रधा, 
बित्त अं निर्णय करने के पूरे अधिकार हो । इत्ती के साथ-लाथ 
निधियों को यह भी निर्देश द्विपि गंध कि वे भाविष्य में भारत 
आर्थिक दायित्वों के विषय में निर्णय करें |? इस कराची काम्रेस का 
दिखाई दिया 








पैर अ' 











नीतिक प्रस्ताव पर्याप्त 










था इससे यह भी 











कराची कठ़ैस अधिवेशन इस कारण भी याद किया जाता है कि. 
तमय क्रिस ने सर्व्रथम मौलिक अधिकारों की चर्चा की और यह भी 


या कि राजनीतिक उद्देगय 
में निहित आर्थिक लक्ष्योँ को 


"जनता के शीषण 





0 




















बच्चों आदि के हितों को सरघ्चित रखने के प्रस्ताव किये गये । मजहूर और 
किसानों को तसैंगठित होने के अधिकार देने की माँग की गयी भूमि तुधारों 
की आकायकता बताई गयी । जैनिक रर्चों को कम करने का सुझाव दिया 
गया । शराब बन्दी का सुझ्काव दिया गया और कृषि त्र्णों से होने वाली 
क्षति की चर्चा की गयी | स्पष्ट है कि क ग्रित के इतिहास में सर्वथम यह 


स्वीकार किया गया कि कोरी राजनीतिक स्वतन्त्रता उस समय तक 





निरर्थक होगी जब तक उपेष्चित और निराप्रित निर्धन लोगों के हितों का 
बीडू उठाने का निर्णय कांग्रेस न करें । कौरेस ने कराची प्रस्ताव मैं भावी हु 
तवैद्यानिक व्यवस्था मैं आर्थिक पक्षों को परिभाषित करने की ओर ध्यान... 


पदिया' 7 


कर)ची कग़ित ने भावी सैवधानिक प्रकिया के लिये एक और 
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दर॒गामी परिणाम हुये क्योंकि अगर एक बड़ा प्रतिनिधि मण्डल गाँधी जी 
के सहायक के छप में जाता तो वह अनेक पेचीदे मसलोँ पर गाँधी जी की 
तहायता कर सकता था | करायी काऱीस ने यह भी निपचय किया कि 
गाँधी जी को यह अधिकार दिया जाय कि वे आगामी गौल्मेज में अधि- 
कान के निर्णयों के अनुसार ही कग़ैत का पक्ष प्रस्तुत कहें । 








तसरा गौलमैेज पसम्मेन्नन 


अत भायक्यत दबाए पद दावा धामध्य पदयक्ाक चाय दया दादअाक काथाए० फामजक वकाादक ककया छक्का दधादत 


दूसरा गोलमेज सम्मेलन सात सितम्बर-95। से आरम्भ होकर 
लगभग तीन महीने तक चला । यह एक मात्र सम्मेलन था, जिसमें कांग्रेस ने 


भाग लिया था | अतः: यह उचित ही होगा कि यह विदयार किया जाय 


कि कग्ैेस की आज्ञार्मे इस सम्मेलन के बारे मेँ क्या थी और गाँधी जी किन 3 


आशाओं ते सम्मेलन में भाग लेने गये थे 9? विचार यह नहीं था कि किसी 
संविधान का प्रारूप तैयार होगा बल्कि आशा यह थी कि किसी प्रकार _ 
की सान्धि की प्र्ति तय होगी |? क्रिस को यह भलीभाँति विदित थी 
कि ब्रिटिश सरकार उससे सीधी बातचीत नहीं कर रही थी । केस ते 
ब्रिटिश सरकार की वातर्थिं एक झेसे सम्मेलन में होने जा रही थी, जिसके क्‍ 
प्तिनिधि अलग-अलग पमृदायों, तम॒हों, हितों का प्रतिनिधित्व 















कार के दृष्टिटकोण में शक और कारण से 





किया कि ऐसे मिश्रित 





| 
का 


दिया था और तुरन्त बाद श्क राष्ट्रीय सरकारंशठित की गयी जिम्तमं 
अनुदार दल्न का बहुमत था । रैम्जे मैक्डोनाल्‍ड प्रधान मन्त्री तो अवय 
बने रहे लेकिन उनके हहयोसी अनदार दल के थे और भारत मेँ प्रजाता्रिक 
व्यवस्था अपनायें जाने के पश्चथर नहीं थे | उदाहरण के लिये भारत सचिव 
सैम्पअल होर कग्रैेस की भमिका को स्वीकारने के पश्च में नहीं था । 


सरकार के इस बदलते स्वरूप के कारण भी गोलमैज सम्मेलन की सफलता 
संदिग्ध हो गयी । 





गाँधी जी ने अपने तीस नवम्बर के भाषण में द्वितीय गोलमेज 
सम्मेलन के सम्मुख कम्ैस का पक्ष प्रह्तुत किया । उनका यह भाषण कांड्रेत - 
के भाग लेने के लक्ष्यों को परिभाषित कर रहा था । गाँधी जी ने दावा 
किया कि कागिस भारतीय जनता के 85 प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व का 
करती थी । वह हर प्रकार के हितों को ध्यान में रख रही थी | वह 
किसी भी प्रकार के स्ाम्प्रदायिकता के स्कप की विरोधी थी । गाँधी जी 
भे इसी भाषण में बह भी कहा कि कग्रैस राजनीतिक मामलों में समझौते को 





पैयार थी, यदि भारत को " वास्तविक स्वतन्त्रता" दी जाय "बनावटी 


स्वतन्त्रता नहीं" | गाँधी जी ने सम्मेलन को यह भी बताया कि ते इग्लैण्ड 





और भारत के रिश्तों को समाप्त नहीं करना चाहते थे | लेकिन इन रिश्तों 





बप को बदलना अक्य चाहते थे । बदले जाने वाले स्व्छ्प 





रे हू का 





को स्पष्ट... 





करते हुये उनका कहना था " कि परतन्त्रता को स्वतन्त्रता में बदलना होगा”। 








पाम्प्रदा थिक समस्‍या को उन्होंने विदेशी तत्ततगा की देन बताया और कहा 
कि पविदेशी तत्ता के प्रमाप्त होते ही ताम्प्रदाथिक समस्या समाप्त हो 
जायेगी | - यह उचित ही कहा गया है कि यह एक अकैली आवाज थी 
जिसे सबने ध्यान जे त्ना लेकिन जित्तका समर्थन करने को कोई भी तैयार 
नहीं था | गाँधी जी ने अपने भाषण में ब्रिटेन और भारत के सम्बन्धोँ को 
“ऐसे दो बराबर वालों का सम्बन्ध बताया था जो साथ-ताथ रह तकते थे" 
स्पष्ट है कि गाँधी औपनिवेशिक स्वराज की बात कर रहे थे, लेकिन 
उन्होने इत्ते स्पष्ट नहीं किया | द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गाँधी कप 
जी के सम्मुख लगातार कठिनाइयाँ आती गयी और उन्हें शीघ्र ही पता... 


चल गया (कि गोलमेज सम्मेलन के सदत्य उनके लिये तरह-तरह की बाध॑रेँ 


उपस्थित करने को तैयार थे और ब्रिटिश सरकार ने जानबल्लकर ऐसे लोगों 


की सम्मेल्नन मेँ बुलाया था जो गाँधी जी की आवाज को तुनने को तैयार ध 
नहीं थे | अल्प सँख्यकों' का मसला और साम्प्रदायिक समत्या का प्रश्न. 
तम्मेलन में छाया रहा । मुस्लिम प्रतिनिधि इस बात पर अंडे रहे कि 

किन्हीं तैवधानिक प्रश्नों पर प्यार करने के पर्व साम्प्रदायिक समस्या. 


पुलज्ञा ली जाय । दूसरे शब्दों में उनका तर्क यह था कि सैवधानिक समस्या. ा 





पर वियार तभी हो सकता था जब ताम्प्रदायिक समत्या का समाधान 
हो जाय । गाँधी 





जी ने नेहरू प्रतिविदन पर आधारित समझ्गौता प्रस्ताव... 











प्रस्तुत किया लेकिन इते सम्मेलन ने अस्वीकार करा दिया । इसी प्रकार 


अनुप्तूचित जातियों का प्रश्न भी सुलझ नहीं सका और डॉ- अम्बेडकर 3५ 





माँगों पर डे रहे ।अलग-अलग समित्तियाँ साम्प्रदायिक प्रार्नाँ, अल्प संख्यकों 
के प्रश्नों, चुनाव प्रणाली, भावी संघीय व्यवस्था आदि पर विचार करती 
रही लेकिन कोई प्माधान नहीँ निकल सका और न ब्रिटिश सरकार के 
प्रधानमंत्री और न उनके सहयोगियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपजे मत- 
भेदों को कम करने के कोई प्रयात्त किये । 


इन परिष्थितियाँ मेँ द्वितीय गमौलभेज सम्मेलन बिना किसी 
निर्णय पर पहुँचे हथे ही ग्यारह द्विप्तम्बर उन्‍नीत सौ एकतीस को समाप्त 
हो गया । गाँधी जी खाली हाथ अद्ठाइस दिसम्बर उन्‍्नीस तो श्कतीस 


को स्वदेश वापस आये | रुक बार फिर यह स्पष्ट हो गया था कि संविधानिक 


प्रष्नाँ का समाधान का प्रइ्नन साम्प्रदायिक समस्या से जीड़कर और अल्प 


संख्यकों' के प्रश्न से जोड़कर ब्रिटिश सरकार तरह-तरह की बाधार्ये प्रस्तुत 


कर रही थी | यह भराविष्य की और संकेत था_। अन्त में यह विधारना होगा 


कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होकर क्‍या क़्रेस ने अथवा गाँधी 





जी ने कोई गलती की 9 क्‍या सम्मेलन के पहले बहुत अधिक आशा का वाता- 





लभेज सम्मेलन से बहुत अधिक आश्ञ * थीऔर 


गाँधी जी ने लन्दन जाने ते पहले 





व बाली हाथ भी आ 
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सकते थे । 7 इससे यह पर्याप्त संकेत मिल जाता है कि गाँधी जी को 
जी को और 
मलन में भाग लेने ते मना कर देना चाहिए था | कम से कम 
तुभाष चन्द्र बौत ने तो यही मत व्यक्त किया है । उनका कथन है कि 
[950 के अनुपस्थित गाँधी ॥95। के उपस्थित गाँधी से कहीँ अधिक 
प्रभावाली थे * । तुृभाष चन्द्र बोस के अतिरिक्त अन्य लेखकों ने भी 
गाँधी जी की राजनीतिक सुझबल्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया है ।एक आधुनिक 
लैसक का कथन है कि गाँधी जी की राजनीतिक जैली कमजोर थी जिस ढंग 
मे उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, वह किप्ती को प्रभावित नहीँ कर सका । 
उन्होंने सम्मेलन मैं दाकोंच को समझने वाले व्यक्ति का परिचय नहीं दिया | ? 
एक अन्य लेखक ने भी गाँधी जी के नरम रूख की आलोचना की है | उन्होंने ० 
गाँधी जी के कथन का एक उदाहरण दिया है, जिसमें गाँधी जी ने सम्मेलन है 


के समय कहा था |" भगवान के लिये, बातठ वर्ष 


आने वाली बाधाओं का अनमान था । तो फिर क्‍या गाँधी 
काग्रेस को सम्मे 











के एक कमजोर आदमी की 
अपना तथा किस का पक्ष प्रस्तुत करने का अक्सर दीजिये "। इस लेखक का... | 
के दूसरा गोलमेज सम्मेलन किसी सन्त की आवाज को हुने को... 
तैयार नहीं था, क्योंकि यहाँ पर घिसेपिटे दिग्गज राजनीतिज्ञ अपनी _ 

ने बातो पर इटे हुये दिखाई दिये और वे भी रेसे वात्तावरण में अपनी 


बात कह रहे थे , 





कहना हैं 











जिसे बिटिश सरकार ने जानब्म कर बनाया था | 














[952 के साम्प्रदायिक निर्णय का गाँधी जी द्वारा विरोध और पना 


साया बदाभापा याययका प्रककाा। ०५० शजग्ा॥॥ 2029 धंदावक याद2ा0 आभ्रकाता यदकातड 'दयबदाए दादाका॥ बार ४६६६६ ७डक्म 
'बरपधदक दधयाफ पदक अदा2% बाध्य दरकयान द्रमक्ात वयातदाक उडापर इगाडक बाय फरयददण धारक पडरद्रद पविया2७ सादथफ प्रचाषयया दा दरप्रीदत चादायदक बदयादा प्रकाश कार सददयादा फल चाइलाजा यधाताओ मिलन शायद दिया चेषदक दादा धाम एकादी प्रदपकाधतापाक 


समझ ता 


गौलमेज सम्मेलनों में ब्रिटिश उद्ददेशों का पता उस समय चला जब 
तीतरे गोल्मैज सम्मेलन के तुरल्त बाद ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने अगस्त ॥952 
में शक घोषणा करके भारतीय राजनीति मैं शक संकट की स्थिति पैदा कर 
दी । अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की प्रधानमन्त्री की घोषणा को 
ताम्प्रदाधिक निर्णय कहा जाता है | इसके अनुप्तार यह निर्णय इस सतिद्वान्त 
पर आधारित था कि भारत श्क राष्ट्र नहीं अपितु अनेक वर्गों का समृह था । 
ये वर्ग धार्मिक, तास्कृतिक, जातीय हितों और वर्गों पर आधारित थे । 
प्रधानमंत्री की घोषणा में ग्यारह अल्पसंख्यकों को स्वीकार किया गया | ये 
ये- मुतलमान, दलित वर्ग, पिछड़ी जातियाँ, ईताई, श्ग्लॉइण्डियन 
परोपीय, व्यापारिक, भमिषति, श्रमिक, विवर्विद्धालय तथा सिक्‍ख | 
इस लम्बी सची ते यह प्रकट हो' जाता है कि ड्रिटिश सरकार राष्ट्रीय एकता 
के स्थान पर राष्ट्रीय विबराव को बढ़ावा देने पर तुली हुयी थी । तभी 
तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अनेक सम्प्रदायोँं, जातितमुहों, वर्गों, हितों के... 
अलग-अलग प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने की घीषणा तीसरे गौलमेज _ क्‍ 
सम्मेलन के तरन्त बाद कर दी | इत घोषणा में यह कहा गया कि दलित 
वर्गों को अलग प्रतिनिधित्व काअधिकार देने की व्यवस्था होगी । इस प्रकार 
दलित वर्गों 

















को दोहरा मतदान करने का अधिकार देने की व्यवस्था की गयी । . 
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एक दल्लित वर्ग के हृप में अना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जिसके अनुत्तार 
विधान-सभाओं मैं दलित वर्ग का प्रतिनिधि बनने कातवशिषाधिकार केक 
दलित वर्गों को ही होना था । इसे पृथक प्रतिनिधित्व कहा गया । 

द्रूमरे प्रकार के मतदान में दलित वर्ग प्तामान्य सीटों के लिये भी मतदान 
कर सकते ये | प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुस्तार भविष्य मैं दो प्रकार की 
विधान सभायी सीटे हो तकती थी - एक आरघधित और दसरी गैर- क्‍ 
अआरबित | अलग-अलग सम्प्रदायों और वर्गों के लिये आरधित सीटों का. 
पु वध न करते हुये दल्लित वर्गों की प्तीटों को तुरध्षित करने का प्रावधान 
किया गया । यह निर्णय का एक पक्ष था । निर्ण य का दसरा पक्ष था- | ही 
दलितों के जिये सुराष्चित सीटों में मतदान कौन करें १ इस विघय में पृथक... का क्‍ 
प्रतिनिधित्व की वही प्रयाली अपनाई गयी जो ॥909 जे भारतीय क्‍ [ ल्‍ 
तंवेधा निक प्रक्रिया में अपनायी गयी थी अर्थात्‌ सुरध्तित सीटों के लिये... 
उत्ती धर्म, वर्ग या पम्प्रदाय के लोग मत दान करें । इसी को ताम्प्रदाधिकः 2 
प्रतिनिधित्व प्रणाली या पृथक प्रतिनिधित्व कहा जाता था | अन्य 
तम्प्रदायों के लिये इते बढ़ाने के साथ-साथ ।952 की घोषणा में जब यह क्‍ 
कहा गया कि दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा तो | हे 
भारतीय राजनीति में एक संकट की स्थिति बड़ी हो गयी और इत समय. 
ने की घोषणा का विरोध 


या जाता तो आगामी... 









तभीके तम्मुद यह प्रत्ृन था कि 'ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 


यदि विरोध नहीं 





किया जाय, क्‍यों वि 
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[विनियम में इसे अपना लिया जाता । यह प्रक्रिया आगामी अधिनियम 


की संवेधानिक प्रक्रिया का शक भाग बन जाती । 


जहाँ अन्य राजनीतिक दल और कज्ैस के नेता इस विघय पर 
घवियार कर ही रहे थे | वहीँ तेरह प्ितम्बर ।952 को समाचार पत्राँ ने 
एक सनतनी खोज समाचार दिया कि भावी तैविधान मैं दलितों को 
पृथक प्रतिनिधित्व देने के विरोध में गाँधी ने आमरण अनशन करने का निर्णय 
लिया । गाँधी जी इस समय यरवदा जेल में थे और अन्य बड़े नेता भी 


अलग-अल्लग करागारों में बन्द थे । अतः संगठित हम से विरोध करने के... 


स्थान पर वे व्यक्तिगत रूप से ही विरोध कर सकते थे ।गाँधी जी की... 
यह घोषणा इत्त तथ्य की दृयोतक थी कि उन्होंने हिन्द्र समाज को विभाजित 


करने की ब्रिटिश्व चाल को समझा और भविष्य के सतरों' को ध्यान में रखे. 
हुए विरोध करने के लिये अपने पठ्राणो की आहुति तक करने को तैयार हो 
गये । द क्‍ 





गाँधी जी के इस विरोध का तरन्त प्रभाव पड़ा । 
नेताओं ने बम्बई में सम्मेलन किया और व्स्तसल्थिति पर विद्यार किया | 


मदन मोहन मालवीय, तेजबहादुर सपू, श्म-आर- जयकर रपजागोपाल्ाचारी 





राजेन्द्र प्रसाद, मजे आदि अलग-अलग वविदारों के व्यक्ति बम्बई में एकत्रित 





हुए और उन्होंने ऐसे उपायों पर विदार 


को बचाया जा सके । ? रेती स्थिति में दलितों के नेता डॉ. भीमराव 





किया,, जिससे गाँधी जी के जी वन द 





अम्बैडकर से सम्पर्क किया गया और उनसे आग़ह किया गया कि ये 
परित्थिति के आधार पर समझौते को तैयार हो जाय । डॉ. अम्बेडकर 
ने लचीला छूब अपनाया तथा गाँधी जी के विवारों को जानना चाहा और 
यह तक दिया कि पहले से कोई आशवासन देना उनके लिये उचित न 
होगा । अम्बेडकर ते सम्पर्क करने के उपरान्त तेज बहादुर सप्ू और शम-आए- 
जयकर को आशा की किरण दिखाई देने लगी । उन्होंने अपने सैवधानिक 
और विधि के ज्ञान का उपयोग करते हुये भावी समझौते का प्रारूप तैयार 
करना पूंछ कर दिया । आपत्त में विदयार करने के बाद तपू, जयकर, जी « डी 
'बिडुला, राजागोपालाचारी और राजेन्द्र प्रसाद पूना पहुँचे जहाँ यर्वदा 
जेल में गांधी से विस्तृत वार्ता करने का क्रम आरम्भ हुआ । इस समय 

के गांधी जी अपना आमरण अनशन आरम्भ कर चुके थे । गाँधी जी ने 
तभी पक्षों के विचारों को तुना और डॉ अम्बंडेकर के चिवार भी जानने 
चाहे । अन्तत: लम्बी बातचीत के उपरान्त उन सभी नेताओं ने तथा 
डॉ. अम्बेडकर ने उत्त प्मझ्नौति पर हल्ताक्षर कर दिये जो पूना समझीोता 
कहलाया । छ्म्त समझौते के पर्व ब्विटठिश्न प्रधानमंत्री ने अपनी वल्तास्थिति 
स्पष्ट कर दी थी | उसने यह पहले ही कह दिया था कि यदि दलितों 
के नेता और अन्य राजनीतिक दलों और वर्गों के लोग प्रतिनिधि प्रणाली 


के बारे में कोई समझ्लौता कर लेगेँ अथवा साम्प्रदायिक निर्णय के 











लाख ०] हु क्‍ क्‍ हे 
कोई समझौता कर लेगे अथवा साम्प्रदायिक निर्णय के पश्च में कोई संशोधन 
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9 ल्‍तुत करेगे तो ब्रिटिश सरकार को हेसा सँशोधन स्वीकारने मेँ कोई 
आपत्ति नहीं होगी | ब्रिटित सरकार के इस छख के कारण पूना समझ्नौता 
करना सम्भव हो तका । पूना समझ्नौता भारत के सैवधानिक इतिहास में 
एक महत्वपूष॑ स्थान रखता है, क्‍योंकि पृथक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को 
यहाँ ते तिलांजलि दे दी गयी । हमेशा के लिए दलितों अथवा अन्य 
जातियोंके लिये पृथक प्रतिनिधित्व का वियार समाप्त कर नदिया गया । 
हुत समय ते भाकिय में कभी भी फिर से इन सामाजिक छूप से पिछड़े वर्गों 
के लिये पृथक प्रतिनिधित्व की माँग नहीं की गयी । पुना समझ्नौते के 
अनुसार यह निश्चय किया गया कि दल्लित जातियों के लिये तीटोँ का _ 


आरक्षण पहले ते भी अफिकर दिया जायेगा, परनन्‍त इन आरपघित सीटों 


के लिये पृथक प्रतिनिधित्व का सिद्वाम्त समाप्त कर दिया गया | इसका द क्‍ हा 
अर्थ यह हुआ कि विधानत्भा में केन्द्रीय अस्रेम्बली के लिये तीहेँ तो आरक्षित 


हो सकती थी, परन्तु इन सीटों पर मतदान भाक्य मेँ संयुक्त रूप ते ही 


होना था, अर्थात्‌ सभी वर्गों और तम्प्रदायों के लोग जो उत्त निवर्चिन क्ेत्र ध 


में रहते होगे, वे मतदान करेंगे | पूना पैक्ट का यही आधारभूत निर्णय था । 


पूना पैक्ट मैं यह सिद्धान्त भी माना गया कि किसी भी पिछले वर्ग को _ 
उत्तकी जनसंख्या के अनुपात ते अधिक सीटें सुराक्षित सीटों के रूप में निश्चित 
की जा सकती थी । 
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जवाहर लाल नेहरू ने विचार व्यक्त किया कि पूना समझौते 
कै द्वारा दक्षितों के प्रतिनिधित्व का एक सर्वमान्य सिद्धान्त स्वीकृत हो 
गया ।? जवाहरलाल ने तार द्वारा अपनी प्रतिक्रिया गाँधी जी को 
बतायी | इती तार में उन्होंने कहा था कि " दब हुये दलित वर्गों के 
कल्याण के लिये कोई भी त्याग कम माना जायेगा” |? प्रधानमन्त्री क्‍ 
मैक्डोनालल्‍ड की मप्त म्प्रदा धिक घोषणा ते उपजा विवाद गाँधी जी के 
ताहत्तपूर्ण कदम से ही सुलझाया जा सका । इस विषय पर कगरेत 
कार्य समिति ने जुन ॥95% में विल्तुत वविच 7र-विमर्ण किया । काठेस ने. क्‍ 
मत व्यक्त क्रिया कि त्ञाम्प्रदायिक घोषणा "पूर्ण रूप ते अत्तन्तोषजनक थी... 
और इसमें अनेक कारणों से गम्भीर आपत्त्तिजनक बातें थी" । प्रस्ताव है शा 
में आगे कहा गया कि " रेस परिणामों ले बचने के लिये एक मात्र विकल्प कक 
यह है कि आपत्त में मिल्र बैठकर सभी वर्गों और तम्प्रदायों के लोगों से 
बातचीत की जाय और जो प्रश्न परी तरह से आन्‍्तारिक प्रश्न है , उनके 
तमाधान के लिये किसी बाहरी या ब्रिटिश सरकार की ओर मैँह न ताका 


जाय ।"*! 


]95फ% का पइचित पत्र और कागिस 


अाका धकका+ #फ्ाक अककात आ ४2072 29 079 एक सा दवडाए “ंदेडाक धयध कक पक एक सदन लव पड दा धम्मक्ा। कामकाय धपक पारकार स्यदयद दादाओ, 


सरक'; 





पारित 
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स्वाभाविक ही थी कि काग्रेत ने भी भाविष्य में स्वीकृत होने वाले अधिनियम 
कै विप्य में विचार करने का क्रम आरम्भ कर दिया । इस समय जो प्रस्ताव 
पारित किया गया, उत्तकी विशेषताएँ उल्लेक्नीय है । कगरेत के प्रस्ताव में 
पहली आपात्ति यह की गयी कि " प्वितपत्र जनभावनाओं को व्यक्त नहीं 


कर रहा था और कग़त के आदर्शों और ओबाओं ते बहुत कम था ।"*“* 





काग्रैस के प्रस्ताव में सैविधान सभा के गठन की चर्चा की गयी है 
पिछले अनेक वर्षो से कग्रेत्त यह माँग करती रही थी कि भारत के सँविधान 


का स्वूछ्प संविधान तभा द्वारा तय किया जाय, ब्रिटिश तंतद दारा नहीं । 


इस समय जो प्रस्ताव पारित किया गया उतमें भी यह उल्लेख मिलता है | हा 


प्रस्ताव इस प्रकार था । 


" प्वत पत्र का सन्‍्तोक्जनक विकलय यही हो सकता है कि शक 


ऐसा संविधान तैयार किया जाय जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा हो, 


रझैसी सभा जो वयस्क मताधिकार अथवा हसरे जनाहितीय सिद्वान्तों पर 


आधारित हो और जिसे यह अधिकार हो' कि आव्ायकता पड़ने पर उसके 





सदल्य महत्व्यूर्ण अल्पत्॑र्यक वर्गों ते भी निर्वाचित हो और इन सदस्याँ का... 


निर्वाचन अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा ही हो ॥*ट 


़ित्त कार्यकारिणी समिति के इस प्रस्ताव से यह दिखाई दिया ये 





कि कग़ेस की 


आस्था सँत्द द्वारा पारित किये हुय अधिनियम ते उठ रही ह 
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थी और यह राष्ट्रीय तैस्‍था सैविधान मिर्माण मैं अपनी प्रत्यध प्रभावी 
मिका चाहती थी । 


।95% के काग्रिस के वार्षिक अधिवशन की अध्यक्षता राजेन्द्र प्रसाद 
ने की । उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रवेत पत्र की विल्तुत आलोचना 
की तथा कहा कि थे सरकार की घोषणाओं ते कुछ भी आशा न करें । काग्रेश 
अध्यक्ष के छप में उनका कहना थी | "सरकार के विचार का क्रम पिछले छः 
तात वर्षों ते लगातार चलता आ रहा है । हमें यह देखना है कि ये इतने 
लम्बे-चौड़े विचार के बाद भी क्‍या सरकार झैसे कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी 
जो नरमदलीय पविद्यारों को सन्तुष्ट कर सके । राजेन्द्र प्रताद ने स्पष्ट | क्‍ 
ग़ब्दों में कहा कि उन्हें इवेत पत्र ते कोई भी आज्ञाद्वें नहीं जगी धी 2 


काग्रित के अध्यक्ष के भाषण में सरकार के श्वेत पत्र की जाँच चार हर 

आधारों पर की गयी । पहला आधार यह था कि क्या प्रस्तावित नयी. 

पविधानतभारें वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व करैगी । इस विषय में उन्होंने 

पाया कि ब्रिठिश प्रस्तावों का उद्दायय यह थी कि जहाँ इन विधान सभाओं 
अधिकारी अथवा सरकार के द्वारा मनोनीत व्यक्तियोंकी उपलत्थिति 
थी वही अब देशी-राज्यों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त स्थान देने का 


किया जा रहा था | परिषामतः उन्होंने आशंका व्यक्त की कि 





प्रावधान 
प्रस्तावित विधान तभायें " कहीँ कम प्रगतिशील संस्थायें" बन जायेगी |... 
ग्ी प्रतिनिधि संस्था के 





दूसरा आधार उनका यह था कि क्‍या कार्यकारि 
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7ति उत्तरदायी होगी ३ इत जाँच का उत्तर देते हुये राजेन्द्र प्रसाद 

न कहा कि हझेसा कुछ भी नहीं होन वाला थ ॥, क्‍योंकि भाकिय में जो 
अधिनियम पारित होने जा रहा था उसमें गवर्नर जनरल और गद््नरों 

को अताधारण फिषाधिकार देने की व्यवस्था की जा रही थी, और यह 
भी आशंका थी कि गवर्यर जनरल और गरव्नरों के विशेषाधिकार अत्यन्त 
व्यापक बनाये जायेगे | कग़ित अध्यक्ष ने तीसरे आधार पर भावी सैचिधानले 
प्राकह्षप पर विचार किया | उनका यह आधार था कि क्‍या विधान-सभाओं 
को पर्याप्त वित्तीय अधिकार होगें क्योंकि अभी तक जो विधानतभारें 
गठित की गयी थी, उन्हें सरकार के खर्च पर अंकुश रखने का अधिकार नहीं 
दिया था । राजेन्द्र प्रसाद का अनमान यह था कि प्रस्तावित केन है 
विधान सभा केन्द्रीय सरकार के लगभग अस्प्ती प्रतिशत बजट पर अपना मत 
नहीं व्यक्त कर सकेगी । गेष बीत प्रतिशत खरे पर भी विधान सभा के 
अधिकार पर राजेन्द्र प्रसाद की अपनी शैकाये थी । राजेन्द्र प्रसाद ने 
चौथी जाँच का आधार यह बताया कि क्‍या इत भावी अधिनियम ते... 
विकास सुनिश्चित हो सकैगा और वे इस परिणाम पर पहुँचे कि अभी भी 


तब कुछ ब्रिटिन्न संसद के नियन्त्रण में रखा जा रहा था । 


.... कागैप्त अध्यक्ष के छूप में राजेन्द्र प्रसाद ने शक और चेतावनी भी 
दी जो भा 


पष्य में बरी उतरी । यह चेतावनी प्रस्तावित तंघ के बारे मेँ 














की जा रही थी जो अपने में अनठी थी और जो अन्य सैविधानों मेँ स्वीकृत 
संघीय व्यवस्था के प्रतिकल थी | उनकी आपत्ति का कारण यह था कि 
केन्द्रीय कार्यकारिणी को अताधारण अधिकार देकर संघीय व्यवस्था को 


चलाना पर्याप्त कठिन हो सकता था ।** 


केन्द्रीय विधानसभा के निर्वाचन में कांग्रेस का सम्मिलित होना 


[95५ ते ही करत के सम्मुख एक दविधा की स्थिति बन रही 
थी जो छत तथ्य की परिचायक थी कि काग़ैस में अलग-अलग विद्यारधारायें 
थी । प्रमुख नेताओं का दृष्टिकोण अलग-अलग प्रकार का था । इस कारण 
जहाँ एक और कग्रैस ने ।955 के पारित होने वाले अधिनियम के प्रारूप के । 
विषय में तैद्वान्तिक आपत्ततयाँ प्र कट की वहीं उसने व्यावहारिक दृष्टिकोण: ] 
अपनाति हुये कौंपम्िल प्रवेश की राजनीति की ओर लौटने में तनिक भी 8 
पविलम्ब नहीं किया । 


[9535 के मध्य में औपचारिक रूप ते साविनय अवज्ञा आन्दोलन 





चल रहा था और इसे स्थगित करने या समाप्त करने की घोषणा नहीं की _ 
_ गयी थी 
सौ पच्चात्त नेता एकत्रित, हथे । उन्होंने मुख्यतः यह विदार किया कि 

द्रीय विधानतभाओं के होने वाले निर्वाचनों में कांग्रेस को भाग लेना 


भोँ ह. 


चाहिए । इन मेताओँ मेँ मद्रास प्रान्‍्त 





ले ४ क्रम फिर भी जलाई ।9353 में पटना में कागिस के लगभग शक 





के सत्यम्ृर्ति और आशप ली - प्रसिद्ध 
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थे | ये नेता सेवेधा निक राजनीति को अपनाने को तैयार थे और स्वराज 
दल को भी पुर्नजीयित करने का भी विद्यार इन्होंने किया । ॥953 से 
।95५ तक यह क्रम लगातार जारी रहा । इस बीच कग्रेस ने औपचारिक 


रूप ते साविनय अवज्ञा' आन्दोलन को ज्थगित कर दिया । 


ताविनय अचज्ञा आन्दोलन के स्थगित हो जाने के बाद सरकार 
ने कम़तस ते प्रतिबन्ध हटा लिया जो कांग्रेस इस समय तक गैर काननी संस्था 
बनी हुई थी, वह ।|959 से एक नियमित तँसथा बन गयी जो छुने आम 
अधिकान कर सकती थी, वविदार-विमर्ग कर सकती थी और भावी संवधानिक हे 
प्रक्रिया में भाग ले सकती थी । इससे सैव्धानिक राजनीति में सक़िय भाग | 
लेने के लिये कांग्रेस को अवसर मिला और उत्ते यह तय करना था कि 


धानिक राजनीति... 





आन्दोलन के स्थगित होने के बाद क्‍या उत्ी प्रकार ते सब 
के मार्ग पर फिर ते चला जाय जैत्ता ।922 के बाद किया गया था | ॥95फ0 
की स्थिति 922 से भिन्‍न नहीं थी और ।959 में भी प्रायः उसी प्रकार. 
मे तैवधानिक राजनीति के राह्ते पर कग्ैस ने घलेने 

922 में किया था | निश्चय ही ।95+ के कई निर्णय पहले के कई 'निर्णयों 





ने का निश्चय किया जैसा... हे 


से भिन्‍न ये | पहला प्रमक अन्तर तो यह था कि स्वराज दल नामक अथवा 





किसी स्पष्ट दल को यह काम करने देने के स्थान पर ।॥95फ५ ते ।955% तक 


वधाननिक राजनीति करने का नि 





कांग्रित ने स्वययमृ से 


द्वारा जो अवसप्तर दिये जा रहे थे, उनका उपयोग करके काड्रत ने आन्दोलन हा 
| | 
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के विकल्प का राप़्ता अपनाया | 


इत- बदले हुये राजनीतिक वातावरण में सभी की निगाहेँ गांधी 
की ओर थी । गांधी जी ने स्वराणिओं को कभी मन से आर्शिवाद नहीं 
दिया । वे ल्वराज पार्टी के लगातार आलोचक रहे परन्तु इस बार उन्होंने 
परिवर्तित दृष्टिकोण को पहचाना और अनुभव किया कि कौंसिलों में जाकर 
ही तमुचित कार्य किया जा सकता है | घनायामदास बिडूला को 3प्रेल- 


[95% में गाँधी जी ने इस प्रकार शक पत्र में लिखा । 


" कांग्रेत्त के अन्दर हमेशा एक दल रेसा रहेगा जो कौंसिल प्रदेश... | 
के विदार का समर्थक होगा । कग्रेस की बागडोर इस दल के हाथ में होनी हे 
चाहिये गांधी के सम्मुक कुछ मजबरियाँ भी थी, क्योंकि ॥93% में 
वामपैधी विचार रखने वाले पर्याप्त प्रभावशाली थे और उन्होंने कग़ेत 
सोशलिस्ट पार्टी का गठन इतती वर्ष किया था | कग्रेस सोशलिस्ट पार्टी । 
कौ सिल प्रवेश की राजनीति की प्रबल बिरोधी थी | अतः गांधी जी को. 
और अन्य उनके तमर्थकों को यह निर्णय करना था कि कौंसिल प्रवेश के निर्णय _ 


में कौन सा राल्ता अपनाये | 





“वित करने वालों का समर्थन करी अथवा... 
कांग्रेस सोशलिल्ट दल की नीतियाँ का अनुश्तरण करें | गांधी जी ने कौसिल.. 
उनके समर्थकों ने भी वामपंथियों को | 


विरोध किया | घनायाम दाप् 


. र्वराज दल को पनर्ज 





प्रवशा को स्वीकारना उचित समझा और रा 





किक आग न को बिडला ने तीन अगस्त 
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[95५ को एक पत्र में कांग्रेस की राजनीति पर यह पिप्पणी की 
बल्‍लभभाई पटेल, राजा जी और राजेन्द्र बाब सभी मिलकर त्ताम्यवादियाँ 
और तमाजवादियों का विरोध कर रहे हैं | इसलिये यह आवप्यक है कि 


हममे से जो लोग स्वस्थ पूँीवाद के समर्थक हैं | गाँधी जी की सहायता 





करें और जहाँ तक सम्भव हो , समान उद्दंद्ेय के लिये काम करे" “” इन 
परित्यितियों में गाँधी जी ने यह निर्णय किया कि अलग से स्वराजदन 
गठित करने के स्थान क्‍ पर कॉसिल प्रवेश तमर्थकों को काग्रिस के अन्दर रहकर क्‍ 
कार्य करने की छूट दे दी जाय । अत: कॉतिल प्रका की नीति कग़रेस की 
नीति बन गयी और स्ताविनय अवज्ञा आन्दोलन के अन्त हो जाने के बाद एज 
।95% ते किस के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय विधान तभा के उपचनाव में भाग... 


लेना आरम्भ कर दिया । 


उन्‍नीस मई ॥935५ को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की... 
एक सभा हयी जित्में कांग्ैस संसदीय बोर्ड के गठन करने का प्रस्ताव गांधी 
जी ने प्रत्तत किया । गाँधी जी के भाषण में उनका अर्न्तदन्द झलक रहा 


था | झेबओर उन्होंनें अपने को "व्यावहारिक आदर्शवादी" बताया और 





यह कहा 'कि लम्बे समय तक स्वराज प्राप्त करने में विधानसभाओं के प्रयोग 





पर उन्हें ककिवास नहीं रहा है । फिर भी उन्होंनें स्वीकार किया कि. 
कगित में ऐसा वर्ग हमेशा रहा था जो कौंसिलों के भीतर जाकर काम करना हा | 


चाहता था । गाँधी जी के भ भाषण का एक अगर इस प्रकार था । "मेरा 





किवातस है कि बहुमत कौं'सिल प्रेका की चमक से अछ्ता रहेगा । अपनी 

जगह पर यह उपयोगी रहेगा लेकिन अगर कग्ित अपना सम्पूर्ण ध्यान कॉसिल 
कार्य में लगा देगी तो वह आत्महत्या करेगी" ।” इस उद्धरण से गांधी जी 
की विद्याएधधारा को समझा जा सकता है | वे कौँसिल प्रवेश को कग्रेस की 


राजनीति का मूल भाग मानने को तैयार नहीं थे । उन्हें यह विश्वास भी 


नहीं था कि कौंसिलों के अन्दर जाकर या तैवधानिक राजनीति करके स्वराज 


प्र।ण्त किया जा सकता था | परनत जब साविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित 
हो गया तो वैकल्यिक रास्ते के छप में तवधानिक राजनीति में रोड 
अटकाने की नीति को उन्होंने चना । 


परिवर्तित परिस्थितियों के आधार परकग्रिस ने संसदीय बोर्ड के. हे 


गठन का निरच्यय किया । उन्‍्नीत तौ चौतीस की इस घोषणा में यह 
कहा गया कि इस बोर्ड को समत्त तंतदीय कार्यों के निरीक्षण का अधिकार 
होगा । इस प्रकार से कग़ेस ने औपचारिक हूप मे विधानसभाओं में जाने 
का निर्णय कर लिया । 


ब्रिटिझ्न संसद द्वारा उन्‍नीत् सो पैतीसत के अधिनियम की ह्वीकति 


ईवंतकातर पभायाक धाधकाताााा पपदशाक प्रधधया। द्धयाय+ धाजवा पाक दाद प्रतीत वायकाय धवदकक पथाक दकपका शााद॥ प्रथा था अध्कायरचोरकाओ सवत्रात+ एक्शन प्राय श्रशारक दक्ाथक अंददाक दया सादा द्राक्षएक् 2धदक जाया छग्यायक पालफय प्डिडदी पाया फादाएओ 'सम्क्रात समा साश2 बाधक चामदादत फमग्ा प्रशयक सागर पाक पाया खादाादी 00% 000 


यह ध्यान देने योग्य है कि ब्रिटिश सरकार ने लगभग आठ वर्षों 


तक अधिनियम के कप पर विचार किया । इस विचार को दो भागों में... 


बांटा जा सकता है | पहला भाग ।952 तक हसरा ॥955 ते ॥955 तक । 





गाँ से पर/मर्प करने का 





[ तक ब्रिटिश सरकार ने भार । ; 


संटवब्ाउडबाउसात्रशाउटवातानधादा तर 
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क्रम चलाये रखा और यह द््रयिा कि भविष्य मैं स्वीकार किये जाने वाले 
अधिनियम में भारतीयों की आशाओं तथा आकाधाओं का पर्याप्त सम्मान 


किया जायेगा । इसी उद्देश्य ते साइमन कमीशन कौ भारत भेजा गया और 


तीन गोलमैज सम्मेलन लन्‍्दन मेँ आयोजित हये जिसमें भारतीयों को अपने विदार 


प्रत्तुत करने के अवसर दिये गये । लेकिन अन्तिम तीन वर्षों मैं ब्रिटिश सरकार 
ने न तो कग्ित के वयार जानने चाहे और न कित्ती अन्य राजनीतिक दल 
कक । ब्रिटिश सरकार अपे उद्देश्य से और अपने सिद्वान्‍्तों के अनुत्तार 
तवधानिक व्यवस्था का ल्वत््य तय करती रही और उसने समय-समय पर जौ 
तमितियाँ गठित की उनके द्वारा यह संकेत दिया गया कि किस प्रकार की 


संवधानिक प्रक्रिया का ज्वरूप उसके सम्मख था । 


।9 दिसम्बर ।95५ को ब्रिटिश संसद के सम्मुझ शक व्धियक प्रस्तुत 


किया गया! जो' आगामी वर्ष में स्वीकत किये जमे के कारण उन्‍्नीस सौ 
पैतीस का अधिनियम कहलाया । इस प्रकार पारित होने की प्रक्निया में 


भी उपर ते लादा हआ अधिनियम था जैसे कि अन्य अधिनियम थे और इसको... 


अन्तिम छूप दिये जाने के समय कग्रेस की प्रतिक्रिया और आपत्तियोँ को 





अनदेखा कर दिया गया । केवल श्रमिक दल ने सँसद मेँ ऐसे विचार प्रस्तुत किये... 





छटली के भाषण पर॒ विद्यार करके यह देखा जा सकता है कि 








मय श्रमिक दल ने कैसे विचार प्र॒त्तुत कियि और 


जिनमें काग्रेस के विचारों की स्वीकृति दियाई देती है । प्रतिद्वध श्रमिक नेता 








किस प्रकार उत्तके विचारों में कांग्रेस की नीतियोँ की गज मिलती है । 


अधिनियम पर हुई बहस के समय क्लेमेन्ट एटली ने यह प्रस्ताव पल्तत 
किया । 





“ऐसा कोई भी अधिनियम संतोषजनक नहीं होगा जो भारतीयाँ 
के सहयोग और तद्मावनाओं पर आधारित न हो | तथा जितमँ स्पष्ट _ 
छप ते भारत के औपनिवशिक प्थिति के अधिकार को स्वीकार न किया 
गया हो ।" उसने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हुये कहा कि भारत के 
लोग औपनिधेशिक स्थिति के पश्च में बहुत ध्यान देते हैं और अगर विधेयक | 
में इसकी चर्चा न की गयी तो यह एक निराशाजनक पर् होगा । उसने आगे द । ल्‍ 
कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पिधियक आकिवास पर आधारित 
है | श्टली के भाषण भें एक और बात कही गयी | उसने कहा कि... ह 
केन्द्रीय विष लहभा भें जमीदारों, व्यापारियों तथा इती प्रकार के प्रति- 
क्रियावादी लोगों का बहुमत जुटाया जा रहा है, जिससे यह आभास होता... 
है कि भारत की शासन व्यवस्था सम्पन्न लोगों और उन लोगों के हाथों में: 
होगी जो भश्रेष्ठ है |“? 


यह पिधियक ब्रिटिश्न संसद के दोनों सदनों' से बिना किसी 


परिवर्तन के स्वीकृत हो गया । यह ध्यान देने योग्य है कि इसका स्वख्प... 
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दिया गया । इस प्रकार एक लम्बा अध्याय समाप्त हुआ । 


।955 का अधिनियम और कारिेस की नीति 





।955 के अधिनियम की निम्न व्यकस्थारें थी । 
इत अधिनियम ने दोहरी शासन प्रणाली को हटाकर उप्तके स्थान 
पर प्रातों में स्वायत शासन स्थापित किया | यह |955 के अधिसियम का. 


महत्वपूर्ण निर्णय था| जितकी चविश्वद व्याख्या हम आगे चलकर कर रहे हैं । 


यह भी हमारे देश के इतिहास में एक उल्लेबनीय व्यवस्था थी जिसकों 
पहली बार किसी अधिनियम के अतर्गत स्वीकार किया गया था | भारत... क्‍ 
 झैसे विशाल देश को एक सूत्र में बाँधने के लिए यह प्रणाली स्वीकार की गयी... क्‍ क्‍ 
थी | भारतीय संघ के स्कप की चर्चा अलग से की जा रही है । सह क का 





अधिनियम की क्लिध्षणताओं में ते एक यह थी कि यद्यपि ।99 
में आरम्भ की गयी द्वैध ज्ास्तन -पद्वति प्राँतों में समाप्त कर दी गयी पर केंद्र क्‍ 





में उसे लागु करने की व्यवस्था कर दी गयी । यह नहीं सोचा गया कि जो रे 
पद्गति प्राँतों में नहीं चल सकी वह कैँद्र में किस प्रकार चल सकेगी । अधि- 

नियम के निर्माताओं को क्रियान्वघन की चिंता नहीं थी | वे तो केक. ः हे 
इसी समस्या में उलझ्े रहे किए 


'दिखावा करके अधिक-से-अधिक समय तक निरक्कश 





कस प्रकार केंद्र में उत्तरदायी शासन का 








और अचनुत्तरदायी कार्य- 








शी को बनाये रखा जा सकता था । 955 में केन्द्र मैं केंद्रीय प्रशासनिक 





क्र को आरबित और हत्तांतरित दो भागों मेँ बाँटकर वायतराय 

को दोनों भागों को संचालित करने का उत्तरदायित्व दिया गया था 

यह स्मरण रखना होगा कि ।955 की केन्द्रीय अधंवा संघीय व्यवस्था वाह्तव, 
में कभी लागू ही नहीं की गयी । यदि ऐसा हुआ होता तो इत्त नये प्रयोग 
की कमजोरियाँ परिनध्िित होतीं । 


भारतीय प्रशासन के विषय मेँ अभी भी 'अतिम निर्णय करने का 
उत्तरदायित्व ब्रिटिन्न संसद को ही था | यही सर्वोच्च सैस्था थी जिसके 


प्रति भारत का गवर्नर जनरल जिम्मेदार था। |955 के अधिनियम को. 


परिवर्तित अथवा संग्रोधित करने का अधिकार उत्ती को था | राजसत्ता पु क्‍ 
ब्रिटिश्न संसद के हाथ में ही रही । उस्ते भारतीयों के हाथों में नहीं तौंपा.._ | 


जया | 


[955 के अधिनियम ने हा की राजधानी दिल्‍ली में एक संघीय 


न्यायालय की स्थापना का उपबंध किया था | किपती भी संघ में रेसे न्‍्थाया- 


लय की आवश्यकता होती है जो प्रांतीय सरकारों के बीच अथवा केंद्र तथा 


प्रात या प्रातों के बीच उठे सैवधानिक प्रश्नों पर निर्णय दे सके । इत संघीय 


न्यायालय को इसी उद्ददेधय ते स्थापित करने का निफचय किया गया था 





इसके अलावा यह उच्च न्यायालय की 





में एक मुख्य न्‍्याया ध शके अतिरिक्त तीन अन्य न्यायाधीशों के नियुक्त 








आपीलें भी सुनता था । इस स्यायालय 


॒ तंघीय न्यायालय की या 











मोटफोर्ड रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया था कि साँप्रदाथिक 
चुनाव पद्धति उत्तरदायी शासन के विकास में एक बड़ी बाधा थी । लेकिन 
ब्रिटित्न प्रभाव को स्थायी बनाने की चिंता में इस रिपोर्ट ने इसकी और 
कोई ध्यान नहीं दिया और भारतीयाँ मेँ फट को उकततने की भरसक कोशिश 


की गधी । इसी दुष्ट से ।955 के अधिनियम ने मसलमानों, सिखा, ईसाइयाँ 


जमीदारों, पूँजीपतियों आदि सभी के लिये पुथक्‌ चुनाव के तरीके को मान्यता 


दी । अधिनियम पारित होने के पर्व हरिजन कहे जाने वाले वर्ग को भी 


पृथक निर्वाचन का अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया था | ब्दि गांधी... 


जी इसके पविछद्ध आमरण अनशन न शुरू करते तो हिंद समाज भी विपाणित 
हो तकता था । बड्ैत्न चुनाव के तरीके से विभिन्‍न सँप्रदायों के बीच सदृभाव 


नहीं पनप तकता था | 


इस अधिनियम के द् 7रा भारत सचिव को सलाह देने वाली उत्त 
परिषद्‌ का अंत कर दिया गया जो इंडिया कौंसिन कहलाती थी । इसके है 
स्थान पर तीन से लेकर छह परामर्शभदाताओँ तक को निय॒क्‍त करने की 
व्यवस्था की गयी | यह पारिषद्‌ एक प्रतिक्रियावादी संस्धा थी जो भारत 


तरकार के हर प्रत्ताव पर अड्चन लगाती थी | अतः इसका अंत करके एक 





अच्छा निर्णय किया गया | 











गयी और विधान सभा की संख्या बढ़ाकर 575 कर दी गयी थी । एक अन्य 
व्विष् निर्णय यह किया गया था कि छह बड़े प्रांतों में दो सदनोंवाले विधान 
मंडलों की स्थापना की गयी । सभी प्रांतीय विधान सभाओँ की संख्या 
बढ़ायी गयी थी | मतदाताओं की संख्या का भी वविल्‍्तार किया गया था । 
अधिनियम ने स्त्रियोँ को भी मतदान का अधिकार दिया । अब संपत्ति 

के अतिरिक्त शिक्षा को भी मतदाता की योग्यता का आधार मान लिया 


गया था। 


तंघीय व्यवस्था का प्रह्लाव-और उतस्तका स्क्छप 
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955 के अधिनियम ने भारत में पहली बार श्कात्मक शासन - | 


व्यवस्था के स्थान पर च्ंघीय व्यवस्था स्थापित करने का सबल्लाव दिया । 


भारत की पेचीदी सवधानिक समस्याओं का यही एकमाह उत्तर था | संघ 


को बनाकर ही बीती शताब्दी की आक्रयकतताओंँ के अनुसार शासन-प्रणाली 


कास्कप तैयार हो सकता था | इसी व्यवस्था में सभी देशी रियासतों को 
भी एक ज़त्र भें बाधा जा सकता था | सभी पक्ष यह मानते थे कि संघ शाप्तन 
से ही देगा का हित था, पर संघ के निर्माण की योजना उपयक्त नहीं थी 





इतमें जान-बुन्नकर कुछ ऐसे अजीब प्रस्ताव किये गये कि यादि तंघ वात्तव मे 


स्थापित हो भी जाता तो वह उचित तरीके से चलाया नहीं जा सकता 





था | यह 'निराले दँग का ही संघ होता | संघ के स्वरूप की चर्चा करते 





प्र्स्त तावों पं पर भी विचार करना आकायक है | 








अधिनियम ने जिस प्रकार का संघ स्थापित करना चाहा था उसमें 
तीन प्रकार की इकाइयों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव था । अखिल 
भारतीय संघ मेँ ।। शेसे बड़े प्रांतों को शामिल होना था, जिसमें गवर्नरों 
का शासन या, 6 छोटे प्रांतों को शामिल होना था जिनमें चीफ कमिश्नरों 
के शासन या तथा तभी देशी रियाततों को स्थान देने की व्यवस्थी। थी 
ये तीनों इकाइयाँ जनसंख्या, ब्रेत्रफल और प्रशासकीय व्यवस्था कीद्रष्टिट ते 
एक दूसरे ते तर्वथा भिन्‍न थीं | इनको एक संघ में मिलाना श्क तो चैपे 
ही कठिन था पर अधिनियम के प्रस्तावों ने इसे विचित्र बना दिया । 


भारत में उत्त समय तक दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी |... 





ब्रिटिश भारत जहाँ लोकतंत्र की स्थापना के प्रयत्न में लगा हुआ था वहाँ 0 





बसरी और देशी रियाप्ततों में स्वेच्छायारी शासन का बोलबाला था ।. 
इन दोनों प्रकार की इकाइयों को उत्ती प्रकार ते बनाश रसने का प्रस्ताव 


किया गया था जिसके मिश्रण से संघ के संचालन में कठिनाइयाँ उभरती । 


अधिनियम के अनुसार इकाइयों को संघ में शामिल करने के 
उद्देश्य से दोहरी कार्यवाही की जानी थी | पहले तो ब्रिटिश भारत 
में प्रचलित प्लान की इकाई तो तोड़कर स्वायत्तता-प्राप्त प्राँतों में विभाजित 
करना था और फिर उन्हें संघीय आधार पर जोड़कर एक ऐसी पद्धति अपनानी 
थी जिममें इन प्रातों के अतिरिक्त देशी राज्य भी इकाई के रूप में तंघ 
प्राभिल हो जाते अजब है पा 
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ब्रिटिश सरकार ने देशी नरेशों को हर प्रकार से संतुष्ट करके 

उन्हें संघ में शामिल होने को कहा । इससे संघ मेँ देशी रियाततों को कई 
विशेष अधिकार दिये गये । ब्रिटिश प्राँतोँ के लिए संघ में सम्मिलित होना 
अनिवार्य था जबकि देशी रियातसतों के लिए तंघ में सम्मिलित होना शेच्छिक 
था । प्रत्येक देशी रियात्तत के नरेश को यह अधिकार दिया गया कि वे चाहें 
तो संघ में भाग लें और चाहें तो उत्ते अलग रहेँ । इतना ही नहीँ, अधिनियम 
की एक धारा के अनुत्तार संघ की क्थापना का भार भी इन्हीं नरेज्ञों के कंधों 
पर था | यह कहा गया था कि त्ंघ व्यवस्था तभी आरम्भ की जायेगी जब 
उतनी रियासतेँ संघ में शामिल हो जायेंगी जिनकी जनसंख्या ब्रिटिश भारत की 
जनसंख्या की आधी जे कम न होगी । अगर भारत में ।955 के अधिनियम के हम 
अनुत्तार तैध स्थापित नहीं हुआ तो इसका एक कारण यह था कि यह शर्त पूरी. ह 
नहीं हुथी । 


यह भी ध्यान देमे योग्य बात है कि संघ में शामिल होने वाली 
इकाइयों की संख्या 500 से भी अधिक हो सकती थी और अगर रेसा हो 
जाता तो शक निराले ढंग के संघ का प्रयोग भारत में होता । 


के अतिरिक्त 600 देशी राज्य भारत मेँ थे जिनमें से करीब आधे बड़े तथा 





मध्यम कोहि के राज्यों के मिल जाने से संघ का स्वरूप कछ विचित्र सा हो 


जाता । दनिया के अन्य संघों की इकाइयों की संख्या 50 के आस पाल 





ही रही है जी आकार और जनसंख्या में लगभग एक दुसरे की तरह दी रहते हैं 


पर ।955 के प्रस्ताव इस परम्परा ते भिन्‍न थे 
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[१55 के अधिनियम के अंतर्गत किस्ती भी सँध में पहली बार विधायी 
शक्तियों की तीन सृचियाँ बनायी गयी थीं | ये थी केंद्रीय, प्रतीय और क्‍ 


तमवर्ती तृचियाँ | पविष्वव के अन्य कितती संविधान मेँ शक्तियों का इस प्रकार 





४83 
था | छत विषय में या तो यह निर्णय किया जाता है कि ये ज्क्तियाँ केन्द्र 
को दे दी जायें अथवा इकाइयों को इन्हें दे दिया जाता है | लेकिन इस 





अधिनियम में कुछ विचित्र निश्चय किया गया । इसने गवर्नर जनरल के हाथों 
में बची हुयी शक्तियाँ सौंप दीं और यह उसकी जिम्मेदारी हो गयी कि वह... 
कैन्द्र अथवा इकाइयों में से जिसे चाहे कोई भी बची हुयी शक्ति प्रदान कर के 


सकता था । | 2 5 8 





यह निर्षय भी संघीय परम्परा के अनुकुल नहीं था कि इकाइयों में . 34] 
तो उत्तरदायी सरकार की स्था५ना हो लेकिन केन्द्र का शासन आँशिक है 
मे ही उत्तरदायी हो । केंद्र में दोहरे प्रासन की क्थापना करना संघीय भावना _ 
के लिए उचित नहीं था । इसके अनुत्तार गवर्नर जनरल भविष्य में भी गृह सरकारे ! 


के प्रति उत्तरदायी बना रहा । 


तंघीय व्यवस्था की यह मान्यता है कि इकाइयों को अपना 
शासन चलाने में अधिक ते अधिक छूट दी जाती हैं | पर ।955 के अधिनियम 


ने संघीय व्यवस्था की स्थापना करते हुए भी पहले की एकात्मक व्यवस्था... 


के मूत्र स्वरूप को बनाये रखना चाहा । केन्द्रीय सरकार को इकाइयों के 





. प्रशासन को प्रभावित करने के अवसर 3300 ये गये | ग््नर जनरल प्रातीय । 
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तरकारों के प्रशासन में हल्तवैप कंर सकता था | यह भी एक पिचित्रता 
थी कि केन्द्र को केवल प्रांतोँ' के मामलों हल्तब्ष करने के अधिकार ये 
परन्तु देशी राज्यों के तम्बंध में उत्ते थे अधिकार कम थे | शक और बात 
यह थी कि तंघ में शामिल होते समय जिस प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने 
को देशी राज्यों ते कहा गया था वह भी सभी के लिए एक समान नहीं क्‍ 
था । बस प्रकार जहाँ फकिस्ती एक देशी राज्य के विषय में केन्द्र को कोई 
प्रशासकोय अथवा विधायी अधिकार प्राप्त हो सकता था वहाँ दसरे 
एज्य के विघय में स्थिति बदल सकती थी । स्वाभाविक है कि संघ क्‍ 


तरकार और इकाइयों के बीच सम्बन्धों मेँ इससे जहिलताएँ उत्पन्न हो 
सकती थीं । 





तंघ के विधान मंडलों का स्वरूप भी निराला होता क्योंकि इनमें 
प्रजाता त्रिक और स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं का मिश्रण करने की कोशिश की अर 
गयी थी । जबकि प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि केन्द्रीय विधान मंडल मेँ... 
जाते, वहीँ देशी नरेज्ञों को यह अधिकार दिया गया था कि ये किसी को है 
भी मनोनीत करके केन्द्रीय विधान मंडल के सदस्य के रूप में भेज सकते थे |. क्‍ 
देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने की व्यवस्था एक प्रतिक्रियावादी 





प्र!तीय स्वायत्तता 


असमसाप अफप्रधर प्र/याप्रॉण कय्दया। धापाादत परमउक प्रशायकाए दाता सडक पपरमक़ मरापंदक वस्रपाता ममक्रायक प्रषधाकाक 





द तेज 





।ध की तभी व्यवस्थाओं में ते भारतीयों के हितों की... 
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दृष्टि पे प्रांतों में प्रशासनिक परिवर्तन करते कया निर्णय सब् 





बुस्त अधिक महत्व- 
पृ था । प्रांतों में स्थापित नयी व्यवस्था को प्रांतीय स्वायत्तता कहा 
गया । लेकिन इंत्त प्रकार की व्यवस्था के लिए "स्वायत्तता" शब्द के अर्थो 
को अल्पष्ट ही बनाये रखा गया । फिर भी हमें यह तो त्मब्नना होगा कि 


वास्तव मे ब्त नयी शब्दावली का प्रयोग किन अर्थों' भें [क्या गया था । 


छ्‌ '>कहुअ 


द्छृ 


उद्देश्य प्रातों में एक ऐसा शासन स्थापित करना था जिम्त पर जनता द्वारा 


चुने हुए मंत्रियाँ का नियंत्रण हो । प्रात्तीय सरकारों को प्रात के भीतर एक 


पुनिदिष्ट ब्त्र में अधिकार प्राप्त हो गये लेकिन प्रांतों में उत्तरदायी सरकार 
तभी स्थापित हो सकती थी जब केन्द्रीय दबाव ते मक्त हो जाती | इततीलिए 


त्वायत्तता का दूसरा अथथ यह लगाया गया कि प्रात पर केन्द्रीय नियंत्रण 
तमाप्त किया जाये | ।955 का अधिनियम तैयार करने के लिए णोः संयुक्त 
पउ्रवर समिति नियकत की गयी थी उतने भी प्र तीय स्वायत्ता की इन्हीं. 
दो व्शिषताओं को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि “यह शक रेसी योजना 
है जितमें गवर्नर के अधीन प्रांतों में शक ऐेसी कार्यव्रारिणी और विधान _ 
मंडल होंगे जो अपने परिभाषित ब्ैत्रों में काम करेंगे और वे केंद्रीय सरकार 


और केंद्रीय मंडल के प्रभाव मे मक्‍त होगि ।*... 


प्रांतीय स्वायत्त शासन की निम्नलिखित विशेषताएँ थीं - हे 





प्रांतीय स्वायत्ता के द्वारा प्रांतोँ की स्थिति छुधरी । अभी तक... 
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प्रात शक शक्तिवाली केन्द्रीय सरकार की प्रशासकीय इकाई थे । ॥955 के 
अधिनियम ने उन्हें शक नया सैवधाननिक स्थान दिलाया | अब प्राँतीय 
तरकारों को प्रश्ाप्कीय अधिकार केन्द्र की कृपा ते नहीँ अपितु संविधान 

ते प्राप्त हुए । प्रांतों को लगभग वही संवैधानिक पद प्राप्त हो गया जो 
कैन्द्र को प्राप्त था और वे केन्द्रीय सरकार ते समानता के आधार पर संपर्क 


करते थे । प्रांतों की जव॒तंत्र सत्ता को अधिनियम ने स्वीकार किया था। 





अधिनियम ने प्रांतीय त्तीमाओं में परिवर्तन किया जितके परिणाम- 
_स्कप श्रांतां का आधुनिक स्कप निद्॑रने लगा । बंबई के सिंधी प्रदेश को 

लग करके प्तिंध प्रांत बना दिया गया । इत्ती प्रकार मद्रास प्रांत की 
तीमाओं को बदलकर उड़ीता का नया प्रात भी बनाया गया । बर्मा को आर 


भारत ते अलग कर दिया गया । इस ढंग ते अब ग्यारह प्रात बन गये ॥ 


केन्द्र और प्रात के बीच श्ञक्ति का विभाजन करके ही प्रांतीय पु 
प्ासन को स्वायत्तादी जा सकती थी । अधिनियम ने तीन सूृचियाँ तैयार 
करके केन्द्र और प्राँतों की शासन सम्बन्धी काननी और वित्तीय शक्तियों द 
का विभाजन कर दिया । संघ सवी में 59 विषय रखे गये, प्रांतीय में ५5 
और पत्तमकर्ती सची में 356 पविषय रखें गधे । समवर्ती मची में केन्द्रीय और 
प्रांतीय दोनों ही तरकारें कानन बना सकती थी परन्तु शर्त यह रखी गयी... 


द्रीय कानून और प्रांतीय कानून दोनों जब बने होंगे तो केन्द्र द्ारा 





बनाये गये कानुन को प्राथमिकता दी जायेगी कि की । 





.._9।9 के अधिनियम द्वारा स्थापित पंप ते द्वैध शासन को समाप्त कर कर्क ० 


पूर्ण उत्तरदायी म॑त्रिमंडल गठित करने का प्र।वधान किया गया | इत्त 
निरचय के कारण प्रांतीय क्षेत्र में आरक्षित और हस्तांतारित विषयों का 
विभाजन समाप्त कर दिया गया । सभी पविषयों के प्रशासन के लिए मैंत्रि- 
मण्डल उत्तरदायी बना पिया गया और यह म॑त्रिमण्डल विधान मंडल के 
प्र[त उत्तरदायी था | दूसरे भढ्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रांतीय 


मंत्रिमण्डल तभी तक कार्य कर सकता था जब तक उस्ते विधान मंडल का 


विशवात प्राप्त हो | पहली बार प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी शातन की 


ल्थापना करने का निश्चय किया गया । 


।99 के अधिनियम की तुलना मेँ अब गर्षनरों की शक्तियाँ घटा... 


दी गयी । उत्त समय आरघ्ित विषय बहुत कुछ गवर्नर के ही अधिकार में... 


थे । परन्तु अब किस्ती भी प्रांतीय विषय की जिम्मेदारी उसको नहीं दी. 
गधी थी । प्तामान्य परिस्थितियों में ग्मर मंत्रियों के विभागों में हस्तक्षेप 


नहीं कर सकता था | पर यहाँ यह कहना भी आकयक जान पड़ता है कि . 


गवर्नर केवल नाममात्र का अधिकारी भी नहीं था । उत्ते पर्याप्त किषाधिकार 


पदिये गये थे जिनके कारण भारतीयों ने अधिनियम की आलोचना की । 


955 के अधिनियम में प्रांतीय सरकार के कित्ती भी विषय में गुह 


सरकार का हस्तवेप समाप्त कर दिया गया । पहले कई विधेयक यह सरकार 


की अनमति के लिए रोके जा सकते थे या आरब्ित विषयों के सम्बन्ध में गृह हम 





सरकार हत्तक्षेप कर सकती थी । परन्तु अब इतत प्रकार के हस्तक्षेप गप 





को समाप्त 





है है लडछ 
कर दिया गया | 


।9355 के अधिनियम के वास्तविक छप के प्रकाशित हो जाने के 
उपरान्त काग्रेल मे इत् पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने मेँ पर्याप्त समय 
लगाया । अप्रैल उन्‍नीत तौ छत्तीत में कज़ित का अधिवेश जवाहरलाल नेहरू 
की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ । यहाँ पर कांग्रेस की नीति स्पष्ट रूप से 


व्यक्त की गयी । इत्त स्थिति में कहा जा सकता है कि काग्रेस के प्रम नेताओं 


तथ करने का' पर्याप्त समय मिला | 





तर्वप्रथम गांधी जी के दृष्टिकोण की चर्चा करना उपयुक्त होगा |... 


गाँधी जी कुछ समय तक काग्रैस से उत्ती प्रकार ते दर रहे जैसे असलहयोग आंदोलन... 


3९, 
है 


की समाप्ति के बाद वि कग्रित की राजनीति से द्वर रहे | उत्त समय उनकी. 


कुछ मजब॒रियाँ थी । लेकिन उन्‍नीतस तो चौंतीत में उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक 


सदस्यता ते त्यागपत्र देकर अपने को संगठन से अलग रखने की सोचा । गाँधीजी 


औपचारिक छूप मे कागिस के सदस्य रहे हो अथवा नहीं, कम ते कम कछ वर्षों 
तक वे कांग्रेम की राजनीति मे हर अवाय रहे थे और वे जब कांग्रेस की 
राजनीति मे दर रहे तो ॥955 के अधिनियम के पविष्यय में उन्होंने कोड 


प्रात 





मत दिया कि कांग्रेस को संवैधानिक राजनीति स्वीकारना चाहिए अथवा नहीं। 





सतत यह अनमान लगाना कठिन नहीं हीं 


किया व्यक्त नहीं की । न इसे अच्छा कहा और न बरा तथा न ही यह 


| कै पक आन्दोलन के विकल्प में सैवधनिक 
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राजनीति को उन्होंने स्वीकार तो किया किनत परे मन से नहीं ह्सरे 


पब्दों में यह कहा जाता है कि |922 से ॥928 के 


कक 


वचका द| 
कोर्ड व _त्त बदला नहीं ट 

के बात बदला नहीं था । इती कारण गाँधी जी ने न तो उन्‍्नीत सौ 
छत्तीस के लखनऊ कग्रैत में राजनीतिक चर्चा में कोई भाग लिया और न 


(दिसम्बर उन्‍नीत्त सौ छत्तीत के फैजपर अधिवेगन में ही उन्होंने कोर्ड मत 





छटकीण 


29 
व्यक्त किया ।” गांधी जी द्वारा सैदधानिक प्रश्न पर विचार व्यक्त न 
करने से तभी का ध्यान अन्य काग्रित्ती नेताओं पर गया जो संवेधानिकर 


राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे थे । 





अप्रैल उन्‍नीत सौ छत्तीय के लखनऊ अधिवान मेँ और दिसम्बर 5 5 मी 





उन्‍्नीत्त तो छत्तीत् के फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष _ ध 
रहे । इन दोनों अधिकेानों में उन्‍नीस सौ पैतीस के अधिनियम पर चर्चा 


हुयी , बहल हुयी, विचार व्यक्त किये गंध और प्रस्ताव पारित हुए । 





इस प्रकार ते नेहरू की भूमिका महत्वपर्ण रही । हमें यह विद्यारना है कि क्‍या 
जवाहरलाल नेहरू कग्रेस पर छाये रहे और उन्होंने जैसा चाहा उत्ती के अनुप्तार _ | 
कांग्रिन की नीति बनायी | पहले जवाहर लाल नेहरू के विद्यारों को स्पा 
करना उचित होगा । जवाहरलाल नेहरू अभी भी समाजवादी विवारधारा 
में प्रभावित थे और अधिवेशनों के समय उन्‍्होंनि लम्बी-चौड़ी तैद्वाँतिक बातें 
करते हुए उन्‍्नीस सौ गैंतीस के अधिनियम की चर्चा की | लखनऊ अधिवेशन | 





में उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहाकि कांग्रेस का पहला लक्ष्य 
स्वतन्त्रता होना चाहिए | इसे परिभाषित करते हुए उन्‍होंने इस प्रकार 
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स्पष्ट किया -"ज्वतन्त्रता दी नहीं जा सकती | इसे भारत सरकार के 
अधिनियम द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इत अधिनियम का 
उद्ददेश्य भारत में ब्रिटिश तताम्राज्यवाद को स्थायी बनाना है" ॥-“इती 


अध्यक्षोय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने उन्‍नीत् सौ पैतीस के अधिनियम को 





एक पीछे ले जाने वाला उपाय बताया" और कहा कि "“परतन्त्ता की 


जंजीरा को मजबूत करने का एक नया चार्टर है " । उन्होंने "बिना किसी 


पमझोते के इस्तका विरोध करने और इसे प्तमाप्त करने की माँग की “। 
जवाहरलाल का अध्यक्षीय भाषण ।955 के अधिनियम की कह आलोचना 


ते भरा हुआ था क्योंकि वे समझते थे कि राष्ट्र की भावनाओं की उपका _ 


करके इते “बाहरी शक्ति द्वारा लादा गया था" | जवाहरलाल नेहरू ने... 
फिप्ती बाहर से लादे गये संविधान को अल्वीकार करने में कोई भी हिचक..... 


नहीं दिखायी । अपने भाषण के अन्त में जवाहरलाल नेहरू ने ताज्जाज्यवादी 


ताकत ते लगातार लोहा लेने का उद्देश्य व्यक्त किया |“ स्पष्ट है कि 
जवाहरलाल नेहरू का विरोध बहत कछ तैद्ठातिक था और उनकी प्रबल 


भावनाओं के अनहूप था | यादि उनका वश चलता तो वे कग्रित द्वारा इसे 


परी तरह से अल्वीकार कर देते । परनत क्रिस के अन्दर विशाल बहुमत 


नेहरू के भाषण को सनने को तैयार था । उनके विद्यारों के अनुतार के र्य 


करने को नहीं | अत: चाहे जितना जोशीला भाषण उन्होंने दिया हो 


लेकिन फिर भी उन्हें तरन्त ही यह ज्ञात हो गया कि उनके सहयोगी इस ह 


अधिमियम के अनत्तार कार्य करने को तैयार ये । तभी लखनऊ अधिवेशन के हे 











समय कागरेतत ने जो प्रस्ताव पारित किया, उत्तें विधानसभाओं के चनाव 
बहिष्कार की बात नहीं कही गयी अपितु कगेत ने इनमें भाग लेने की 
इच्छा व्यक्त की । इत्त प्रकार एक विरोधाभास की स्थिति लखनऊ अधिवेशन 
में दिखाई दी । एक ओर कग्रैत के प्रस्ताव में भारत सरकार अधिनियम 
का तीज विरोध झलक रहा था तो दतरी ओर चनावोँ में भाग लेने की 
काग़ेस इच्छा भी व्यक्त कर रही थी ।-* इत्ती अधिकान में एक संसदीय 
बोर्ड भी गठित कर दिया गया | जिसने भविष्य में होने वाले निर्वाचनाँ 
की जिम्मेदारी त्तौंप दी गयी । 





लखनऊ अधिवेशन के बाद फैजपुर अधिक्ान की हवा का रूख प्रायः 
उत्ती प्रकार था | इत्न समय जौ प्रस्ताव कागैस ने स्वीकार किया, उत्तकी 
व्यापक चर्चा करके हम काग्रेत की माँग को समझ्ञ सकते हैं | यह देखा जा... 
तकता है कि कग्रित का दृष्टिकोण क्‍या था १ वह सैवधानिक प्रश्न को 
कित दृष्टिकोण ते देख रही थी | प्रस्ताव के पहले अंग्र में यह कहा गधा- 
ह काग्रित भारत सरकार अधिनियम ।955 की अस्वीकृति को पूरी तरह... 
ते दोहराती है और यह मानती है कि यह एक झरेसा संविधान है जो ५ 5 
भारत पर उत देश के निवातियाँ की इच्छा के कद उत्त पर लांदा गया 
है । प्रस्ताव के दसरे अंग में यह कहा गया "यह कांग्रेस पुन: कहती है कि 
वह इस तंविधान को नहीं मानती और न इससे सहयोग करना चाहती है... । 


बल्कि विधान तभाओं के अन्दर और बाहर इसका केक विरोध ही नहीं... 





पितु ; कि] ॥ अन्त करना चाहेंगी ै प्रस्ताव के तीलरे अग्म में ब्रिटिश. । 
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ते्द को चुनौती देते हुए यह वक्तव्य दिया गया "यह काग्रेत किती बाहरी 
ताकत को यह अधिकार नहीं देती और न उत्तका यह अधिकार मानती है 
कि वह भारत का राजनीतिक तथा आर्थिक स्वकृूप तथ करें और उसके ऐसे 
किसी भी प्रयात का भारतीय तंगठित होकर विशोध करेंगे ।" यादि ब्रिटिश 
ततद के अधिकारों को अस्वीकार कर द्दविया गया तो स्वाभाविक छूप से 
काग्रेत ने ल्‍्वय॑ अपना संविधान बनाने के अधिकार का पश्च लिया और इस 
समय ते वह लगातार इस मत को दोहराती रही कि भारतीय संविधान 
तभा द्वारा बनाया गया संविधान ही काग्रेत को मान्य होगा | इतत मत 


को व्यक्त करते हुए प्रस्ताव का अंग्व इत्त प्रकार था "भारत के लोग केक्ल 


रेस त्ाविधान के रकछप को स्वीकार कर सकते हैं जो उनके द्वारा बनाया रा 


गया हो और जो राष्ट्र के छप में भारत की स्वतन्त्रता पर आधारित हो... 


तथा जो उनकी आकायकताओं, आकाश्चाओं की पूर्ति करता हो।" टी क 


फ़ैजपुर क्रिस के प्रस्ताव की भाषा पर जवाहर लाल नेहरू के 


पवियारों की स्पष्ट छाप थी | प्रस्तावों को पढ़कर यही लगता है कि 


कांग्रेस 955 के अधिनियम की प्रबल विरोधी थी लेकिन बाद की घटनाओं... 


ते निर्वाचनों में, कांग्रेत के सम्मिलित होने से और संवेधानिक प्रक्रिया में 


भाग लेने से यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि जवाहरलाल की इच्छा- 


_र और कांग्रेस समाजवादियों के विचारों को स्वीकार करते हुए काग्रेस 


ने प्रस्ताव तो पारित कर दिये लेकिन फिर भी सैधानिक राजनी ति के 
बने के द्वार खोले रखे । साराँग यही निकलता है कि 





मार्गों पर आगे 
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ग पे ] । डर रे के पा झा, नि ह द प् 
7 ्ल्‍त 955 के संविधान ते निराश अकय थी लेकिनफिर भी जो संवैधानिक 
अधिकार ब्रिटिश सरकार ने उत्त पके लिए तय कर दिये, उत्तमेँ रहकर उससे कछ 


वर्षों तक इस सैविधान के अनस्तार कार्य करने का प्रयात्त किया । 
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-.. ब्रांतीय स्वायत्तता कार्यक्रम में भाग लेने का कांग्रेस का निर्णय 
-.. कांग्रेस का चुनावी घोषणा-यत्र 


के [9357 के विधानम्भाओं के निर्वाचन 





् [957 के चनावों' में कांग्रेस की सफलतायें 


रब तरकार बनाने के विषय में कग्रिस की नीति और उससे उठा विवाद हे 





-.. श्रान्तीय स्वायत्तता कार्यक्रम को सफल बनाने में कग्रेत की भूमिका 








-“... कंगेत मैत्रिमण्डलों का त्यागयत्र । 


रह पक एप पल. मल 














प्रान्तीय स्वायत्तता 


अदरक दंधायादाद बाप्रादत प्धापफ बात कक पथ कार: धंकषायात शश्ाकाक वजिया दया द्याक्वक प्रधदाक 


अत्हयोग आन्दोलन के स्थगित हो जाने के बाद जित प्रकार ते 
काग्रेत्त संवधानिक राजनीति के पथ पर अंग्रतर हुयी उत्ती प्रकार स्ताविनय 
अवज्ञा आन्दोलन के स्थगित होने के उपरात्त कग्रेस ने ठ्रायः उसी प्रकार 
का राज्ता अपन न या । इसका अर्थ यह हुआ कि आन्दोलनात्मक संघर्ष के 
गविकल्प के हूप में तवधानिक पारिवर्तनों' के विष्यय में कग्ित लगातार प्रतिबद्ध 
रही । कंग्रेत की यह प्रतिबद्धता ॥922 की तुलना में ॥957+ में और भी 
स्पष्ट छूप से दिखायी दी । दोनों स्थितियों में बहुत कुछ समानताएँ हैं, 
लेकिन फिर भी कांग्रेस का दृष्टिकोण पहले के अनुभव के बाद पर्याप्त ॥ 
व्यावहारिक दिखायी दिया | यहाँ तक कि गाँधी जी का दुष्टिटकोण क्‍ 
भी सैवधानिक राजनीति के प्रति वैसा कठोर अवरोध उत्पन्न करने वाला. 
नहीं था, जैसा इसके पहले दिखाई दिया । ॥939 में अपनी स्थिति सुस्पष्ट 
करते हए गाँधी जी ने सर्वधा उचित ही कहा था -'मैं अभी भी जनता के 
लिए स्वराज प्राप्त करने के माध्यम के छप मेँ विधानसभाओं के माध्यम के 
प्रति अधिगवात रखता हूँ ।" लेकिन इसी स्थिति के साथ-साथ उन्होंने 
यह भी कहा कि" कांग्रेस के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाले लोगों को 


स्‍वावास का भी ध्यान रखना होगा और यह स्वीकारना होगा कि 





उनकी इच्छाओं के अनुप्तार कार्य करना उचित होगा ।”" संसदीय कार्यक्रम 





और कगित के कार्यक्रम में तालमेल 'बिठाने के 





मे लचीला उख अपनाया | जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, बल्‍्लमभाई पटेल । 











[95५ और ।955 में क्ारागार में थे और कौं-सिल प्रकशा के विषय में 

अपना मत व्यक्त करने की स्थिति में नहीं थे । अतः कॉसिल प्रदेश की 
. राजनीति के पक्ष और विपक्ष जो भी कांग्रेस जन थे सभी ने गाँधी की 
और देखा । ह 


[95५ के मध्य तक ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को एक गैर काननी 
तत्था घोषित कर रखा था और नाम मात्र के लिए जन ॥95फ तक साविनय 
अवज्ञा आन्दोलन चल रहा था । छत्ती प्मय काग्रेत ने संविधानिक राजनीति 
में भाग लेने का औपयारिक निर्णय मई ॥95५ की पटना की अखिल भारतीय 

ग्रित्त कमैटी में किया । 


औपचारिक छूप ते कांगिस ने कॉसिल प्रवेश का निर्णय और 


पधानिक मार्ग अपनाने का निर्णय दाहे ।95५ मैं क्‍यों न किया हो परन्‍्त 





क्षतके पक्ष में वातावरण एक वर्ष पर्व ले ही बनने लगा था | क्रिस का एक 
वेग साविनय अपक्ञा आंदोलन के औपचारिक स्थगन के पहले ही संवैधानिक 
मार्ग पर चलने की वार्ता कर रहा था, बैठकें कर रहा था और इस रास्ते 
पर चलने का विकल्प हूँद रहा था | तत्यमर्ति और राजा जी इन दा... ल्‍ 
तमिल नेताओं के अतिरिक्त दो राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने भी स्वराज- _ का 
पार्टी को परनर्जीवित करने के प्रयाप्त किए । ये थे आसफू अली और मुख्तार 
अहमद अन्प्ारी | मुख्तार अहमद अंतारी ने दो टक शब्दों में रूवराजियों 


के ॥डँगा डालने की नीति का विरोध करते हुए यह माँग की कि कठ़ित | 











को पूरी तरह ते कौंसिल क कर्म में भाग लेना चाहिए | सत्ता की 
श्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और प्रभावशाली भूमिका अपनाने में 
लि ई क्र नहीं छोड़नी न ये के भर भर के 

फंड कसर नहीं छोड़नी चाहिए । ॥955 और ।959 मेँ प्रायः: एक वर्ष्ष तक 


ये तभी नेता तथा अन्य काग़ित जन अनौपचारिक चैठकें करते रहे और उन्होंने 


धानिक राजनीति के महत्व को स्वीकारा | 





[959 के मध्य में जब साविनय अउ्ज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया 
गया' तो कग्जित के तामने दो रास्ते थे । पहला यह था कि ।922 के समान 


कग्रित के अन्दर एक अलग स्वराज दल्न के गठन की अनुमति दे दी जाय और 





उप्ते चनाव में भाग लेने तथा कौंप्िल में जाने की छट हो | दृतरा विकल्‍प... | 


यह था कि कग्रित स्वयं ही एक संगठन के छप में संविधान में उपलब्ध सभी | 


मार्गों का अनुस्तारण करें । कठ़िस ने दूसरा रात्ता अपनाकर यह सिद्ध कर कट 
दिया कि 922 की तुलना में 95५ में वह तवधानिक राजनीति के प्रति. 
अफि निषठठावान थी । उत्ते कॉपिलों की उपयोगिता का अनुमान हो गया 
था | उत्ते यह भी ज्ञात था कि ।955 का संविधान स्वीकृत हो जंगने के 
उपरात करित को और भी कारगर भूमिका निभाने का अवसर होगा । 
कागित ने यह अवसर न खोने देने का निर्णय किया और औपचारिक छूप ते 


अपने निर्णय की घोष्चणा करते का साहत भी जाया ।“ 


भारतीय कांगेत कमेटी की बैठक में मई ।॥95५ 





पहना की अ स् खुल 








ज़ित्त ने औपचारिक छप ते कौं'सिल प्रवेश में भाग लेने का निर्णय कि पा 








]78 


इत अप्तर पर गाँधी जी ने यह स्पष्ट छप से ल्‍्वीकार किया कि 





किस 
एक बड़ ८ ्ज ला कर 
+। एके बड़ा वेग इत मार्ग पर चलना चाहता था । हेसी स्थिति में 


५ पते य कक रर्शक * पक कै लिए | 
तंतदीय कार्यक्रम के लिए सहमत होना ही उचित घिकल्प था [* 


[950 ते केन्द्रीय विधानसभा के लिए चनाव और उपचनाव नहीं 
हुए थे | ये निवर्चिन ।95५ के समाप्त होते-होते आयोजित होने वाले थे 
छत कारण काग्रेस को इस विषय में निर्णय करते में प्रीघ्रता करनी पड़ी | 
काग्रित का यह निर्णय उसकी तविधानिक नीति के लिए अत्यन्त महत्वपर्ण 


पमिद्न हुआ क्योंकि इससे यह प्रकट हो गया कि अब स्वराज दल के पनर्जी वित 


करने के स्थान पर कग्रित के एक वर्ग को सैवधानिक मार्ग अनुसरण करने के पूरे... 
अधिकार ये । इतिहासकारों ने यह विचार व्यक्त किया है कि गाँधी जी गा 


ने दक्षिणपंथी कग्रिस जनाँ के सम्मख आत्मस्मर्पण कर दिया ।> इस कथन को... 


वल्तु स्थिति कि उचित त्मीक्षा तो नहीं कहा जा सकता है परमन्त इससे 


यह प्रकट हो जाता है कि आन्दोलन के स्थगित होने के बाद गाँधी जी 


के सम्मुख सबते बड़ा कार्य था - काग्िस में एकता बनाये रखना और किस 


में एकता बनाये रखने के लिए इसके अन्दर अलग-अलग वविद्यार रखने वाले 


तैगों के मध्य ज्ञाम॑जस्य स्थायित करना आवायक हो गया । 


प्रांतीय स्वायत्तता कार्यक्रम में भाग लेने का कग्रेस का निर्णय 





 छप्त सन्दर्भ में यह समझना कठिन नहीं होगा 
कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय क्‍यों वि 





स्वायत्तता 








कि काग्ेत्त ने प्रांतीय 





कया. १ ।955 के ते विधान हा 
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दरार प्रांतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के उपाय किये गये थे। 
इनमे ते एक प्रमुख उपाय था - प्रांतीय स्वायत्तता | इतके पहले कि 
|?।9 के अधिनियम में प्रान्‍्तों में दरैध शासन व्यवस्था लाग की गयी थी 
जितका अर्थ था- प्रांतों मेँ एक प्रकार का दोहरा शासन प्रातीय कार्य- 
कारिणी का एक भाग वविधानतभाओं के प्रति उत्तरदायी था और दसरा 
ग पवधानतभाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं था । अनभव से सिद्ध हआ 
कि आशिक उत्तरदायित्व स्थापित क रने की यह योजना न कारगर पिद्ध 
हुयी और न कारगर पिद्ध हो सकती थी । अत: ॥955 के तविधान द्वारा 


इस तशोधित करके प्रांतों में स्वायत्त शात्तनन परी तरह से लाग कर दिया 


गया ।* छतके अनुसार ।। प्रांतों में गर्वनरों की नियाक्ति करने की घोषणा | 
की गयी और इन में प्रैत्तीय कार्यकारिणी को प्रांतीय विधानत्भाजों . 


के प्राति उत्तरदायी घोषित कर दिया गया | परन्तु इसका अर्थ केक्‍्ल इतना. 


हुआ ऊफि प्रांतों के म॑त्रिमण्डल प्रांतीय वविधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी थे । 
प्रात्तीय गवर्नर दत्त उत्तरदायित्व ते मुक्त था | उत्ते अपने किष्ाधिकार 
मिले हुए थे और इन विष्ेष्नाधिकारों द्वारा वह प्रांतीय कार्यव्रारिणी और 
तीय विधायिका पर अंकुश लगा सकता था । इससे यह प़िद्ध होता है 
कि प्रान्तों में स्वायत्त शासन व्यवस्था लाग करने के उपरांत ।955 के 
तेविधान निर्माताओं ने प्रान्तों में संतदीय प्रणाली के प्रति प्रा विश्वास 
नहीं किया और केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर को पर्याप्त भरा 








बनाये रखा गया जिप्ते 





के आकायकता पड़ने पर वह हस्तक्षेप करा सकता... 
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था | प्रात्तीय विधानप्भा के निर्णयों को उलट सकता था और अपने 


विधा घिकारों के उपयोग के लिए केवल ग्नर जनरल के लिए उत्तरदायी था 


यह घोष्नणा की गयी कि ॥955 के संविधान के वे अँ्च अप्रैल ।955 
से लागू किये जागेगे जो प्रांतों के ववघय में थे । केन्द्र में संघ की जो 
ठ्यवल्था की गधी थी तथा इसके पविष्यय में जो प्रावधान किये गये थे, वे 
केवल पन्‍ने पर बने रहे तथा कभी भी प्रभावी नहीं किये जया सके । अतः 
काग्रेत को ॥955 के संविधान के अनुसार जो व्यव्स्थाएँ की गधी, उनके 


पविष्यय में भाग लेने का निर्णय करना था | 


गित्त ने उन्‍नीत सौ छत्तीस के लखनऊ और फैजपुर अधिवेशनों 


में अपने "गैर समझौतावादी विरोध" को स्पष्ट छप में व्यक्त किया था। 


जवाहरलाल नेहरू ने दोनों अधिवैशनों की अध्यक्षता करते हुए ॥955 के 
अधिनियम को निराज्ापूर्ण कहा था । परन्तु यह हैद्वाँतिक पक्च था | तिद्वात 
के छूप में कग्रेस को ।955 के संविधान ते अनेक शिकायतें थी । यह अधिनियम 
गित्त की आज्ञाओं के अनुछृूप नहीं था | परन्तु ॥9356 ते काग्रत ने फिद्वात 
तथा व्यवहार मैं दो अलग-अलग नीतियाँ को अपनाया । छिद्वांत में तो 
कांगिस ॥955 के अधिनियम का प्रबल विरोध करती रही परन्तु व्यवहार 
में उसने कौंसिल प्रवेश के पक्ष में निर्णय लिया । यह शक महत्वपूर्ण निर्णय था । 
लखनऊ के अधिवेशन में ही काग्रेस ने स्वीक्षारा कि वह प्रांतीय कौंसिलों के _ 5 मी 
वर्मेंभाग लेगी । |956 के दसरे अधिवेशन में अर्थात्‌ फैजपुर अधिवैश्नन में 

















काज्ित ने अपना निवर्चिन घोषणा-पत्र जारी कर दिया जिससे प्रांतों में 
होने वाले निर्वाचनों में भाग तेने की उतप्तवी इच्छा प्रकट हो गयी । इससे 


यह पिद्ध होता है कि कगित ने संवधानिक पारिवर्तनाँ के महत्व को समझा 





और लवधानिक पारिवर्तनों में भाग लेने के अक्सर को न छोड़ने का निर्णय 


किया और पूरी शक्ति ते आगामी निर्वाचन में शक्ति प्रदर्शन करने का 





डुग उठाया । 


कागिसत का चनावी घोष्मणा-पत्र 


चकंधथा ाभ्ा।॥॥ कपकंका ॥वापपील एक दफ्तर धाफ्पदफ दासथयदाण पदक (020 प्रताप कं 2४:धय७ पाा00ा4 १++पदपक डिप्लकर+ स>दाया4३ चाताफापका जमाया परप्रफाएज धमददटय 


लखनऊ की अखिल भारतीय कगित तमिति ने यह कार्य श्क छोटी 
उपसमिति को त्ौंपा था । जिसके सदस्य थे - बलल्‍्लभभाई पटेल, राजेन्द्र 
प्रसाद, मनाभाई देसाई और गोगीवन्द बलल्‍लभ पन्‍त । स्पष्टट है कि इत्त 
समिति में तथाकथित दृष्चिणपंथी कांग्रेस जनों का पर्याप्त प्रभाव था । इंत्त 
समिति ने कछ ही तमय में अपनी योजना को तैयार किया, जो प्रारूप 
समय तैयार किया गया, उत्तमेँ चुनावी घोषणा पत्र कहीँ-कर्हीं मौन 
हा जैसे कि प्रारूप में कहीं यह नहीं कहा गया कि कग्रित्त ॥955 के 


अधिनियम को समाप्त करने के लिए कार्य करेगी । 


कांगेस अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने उपसमिति के प्रारूिपों 





घोषणा पत्र जारी | 
दिखाई देती है।. के 


में और मुद्दों के वषय में कई स्थान पर नेहरू ने अपनी _ 


को परी तरह ते बदल डाला और बाद में जो चुनावी 





किया गया उप्तमें नेहरू के विचारों की स्पष्ट छाप 

















ओर ते परिवर्तन 'विधे । सब्ते महत्वपूर्ण परिवर्तन नये अधिनियम के प्रति 
अपनाये जाने वाले रूख के पिष्नय में था कर उपसलमिति ने *अस्वीकार" शब्द 

का प्रयोग ।955 के अधिनियम के विषय में कहीँ नहीं किया । नेहरू के प्रभाव 
हे जी धोषप ॥ पत्र जारी किया गया उत्तम ।955 के अधिनियम को "अस्वीकार” 
करने की बात कम ते कम स्पष्ट छूप ते की गयी । इससे यह प्रकट है कि 

नेहरू के प्रभाव ते यह बार-बार कहा गया कि कग्रित 4955 के अधिनियम 

को अल्वीकार करती थी और इसका विरोध कर रही थी, इसके लिए 

कग्रेस संघ करेगी और इसको समाप्त करने के सभी उपाय करेगी । इस 

प्रकार ।955 के अधिनियम को परी तरह से अस्वीकुत करते हुए क'ग्रित ने 


अपना निर्वाचन घोष्षणा पत्र निर्गत किया |? 


कांग्रेत समाजवादी नेता नेहरू के छख से अत्यन्त प्रसन्‍न दिखाई... 
दिये क्‍योंकि वह पहले ते ही यही दुष्टिटकोण बनाये हुए थे | इत वस्तु- 
स्थिति में यह प्रगून उठता है क्‍या नेहरू के विचारों में और उपसमिति के 
सदस्याँ के घियारों में टकराहट थी तथा कोई विरोध रहा १ क्या निवाचिन 
घोषणा पत्र को लेकर कोई रस्ताकती हयी ३ इसका उत्तर स्वयं नेहरू ने 
दिया हैं । उनका कहना है कि उन्हें यह जानकर अत्यन्त अचम्भा हुआ कि 


पनिर्दाचन घोषणा पत्र के विषय में उनकी कार्यकारिणी के सदस्य बिना किती 





बहस के तहमत हो गधे अर्थात्‌ परस्पर विरोधी विद्यार होने के बाद भी 
कोई 















परछ्चिह कक रः ० पी हए मत ह लक छः भेः तल 
पुड्िट करते हुए महात्मा गांधी को यह पत्र लिखते हुए सृचित किया "काडरेस 





घोषणा पत्र बिना किसी विवाद के तैयार किया गया और स्वीकृत हो 
गया । तभी ने सहयोग दिय 7 और एक दूसरे के प्रति क्‍विश्वात्त जगाया । क्‍ 
में जवाहरलाल की जितनी भी प्रशंसा कहाँ , थोड़ी है ।" प्राय: इसी प्रकार 
के उद्दगार राजा जी के भी थे । इत्से यह दिखायी देता है कि कग्रेस के 
वरिष्ठ नेता आवायऊत्ता पड़ने पर कित्ती भी तर्क-वितर्क को पीछे करके 


विकल्प स्वीकारने की ग्रक्ति रखते थे | 


काग्रेत के घोषणा पत्र की मुख्य वविशषैषतायथें इस प्रकार थी - 


चुनावी घोषणा पत्र के आ रम्भ में स्वतत्रता प्राप्ति के प्रति निष्ठा 


व्यक्ष की गधी और यह कहा गया कि स्वतंत्रता के प्रति यह संघर्ष क्रमशः... 


जारी रखा जायेगा । इत घोषणा पत्र की दूसरी विशेषता थी जनता की 
निर्धाता को और उसकी आर्थिक स्थिति की त्मीक्षा की गयी और इसके 
प्रति अतन्‍तोष व्यक्त किया गया | तीसरे कग्जित्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा 


कि वह"भारत पर लादे गधे अधिनियम को अस्वीकार करती हैं ।' 





कगित ने अपने घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया कि उत्तद 
कॉ-सिल मेँ क्‍यों जा रहे ये ३ इसे स्पष्ठट करते हुए यह कहा गया नये 


अधिनियम के अधीन विधानतभाओं में काग्रेत्त जन इत कारण जा रहे हैं कि 


इस अधिनियम ते सहयोग नहीं करेंगे अपितु ये इसका पविरोध करेंगे तथा हा 





इसे समाप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे ।" ” इसके पश्चात्‌ क्रेस या 





सदस्य 
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शत पु गज ] भर हि 
ने अपने आर्थिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जो बहत कह कराची कार कुम पर 
आधारित था । 


यह उल्लेब करना अप्रत्ताँगिक नहीं होगा कि कग्रेस घोषणा पत्र 
एक महत्वप्रण पविष्चय पर मौन था । काग्रेत्त ने यह स्पष्ट नहीं किया कि 
चुनाव में विजय प्राप्त करने के उपरांत वह मैत्रिमण्डल बनाकर सरकार बनायथैगी 
अथवा नहीं । सरकार में सम्मिलित होने या»साम्मिलित होने का निर्णय. 
' बाद में करने का अस्वाभाविक तरीका अपनाये जाने से क्रिस की नीति 
की अस्पष्टता उजागर होती है । इससे यह भी पिद्व होता है कि स्वराज- . 
दल द्वारा अपनायी गयी अड़ुंगा डालने की नीति को कफग्रितत नहीं अपना 
रही थी । इतसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भविष्य में कठित पक 
तरक पर बनाने के लिए तैयार हो सकती थी । यह निर्णय निर्वाचन के बाद. 
फकिया' गया । 


9357 के विधान त्भाओं के निर्वाचन 
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955 के अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप ।957 के आरम्भ में 


शो 


प्रांतों में विधान सभाओं के निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। 





कि काग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों ने उत्साह ते 

गवधान त्भाओं के चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया | अतः ।9।9 के 

अधिभियम को लागू करने में जो आराम्भिक ड्चने आयी थी, पे ॥955 के 
दिखाई दी । सभी सैद्धाँतिक 





. कि 


अधिनियम को लागू करते समय नहीं 





हिल्ली 
६) 
(डे 


के बाद जब ढाग्िस चुनाव में भाग लेने को तैयार हो गयी तो इसका 
स्पड्ट कारण था - सवधानिक परिवर्तनों में उत्ती आतल्था । ॥955 के 
अधिनियम का सबसे महत्वपर्ण भाग प्रान्तीय स्वायत्तता थी और कोई 
भी त्विधानिक व्यवस्था तभी कारगर मानी जा सकती है जब उसे व्याव- 
हारिक छूप से लाग॒ किया जाय और सभी राजनीतिक दल उतमें सहयोग 
करें | 


सबसे पहले कांग्रेस के हष्ठिटकौण पर पविचार करना उचित होगा। 


लखनऊ के कांग्रेस अधिविशन में प्रायः सभी उपस्थित कग्रैस प्रतिनिधियोँ ने 


.... एक स्वर ते चनाव में भाग लेने का पक्ष लिया । 


अत: चुनाव मेँ भाग लेने के पविषय में कोई विवाद नहीं था । 


विवाद का मख्य मददा बाद में उठ सकता था । यह ज्भी लोग जानते थे 


और मख्य मददा था - निर्वाचन के बाद सरकार भें सम्मिलित होना 


के संचालन में और इसकी व्यवस्थाओं में प्रम्स भमिका निभाई | ये थे - 
बल्‍लभभाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन्होंने श्क 
तसदीय मण्डल का गठन कर दिया जो चुनाव की देखरेस करता था | 


एक हजार से भी अधिक कणित के सदस्यों को अलग-अलग पविधानस्भाई 





तीटों' ते चनाव लड़ने के लिए चनने के कार्य को इसी संसदीय मण्डल से किया ४ 


तदस्याँ के चनाव के समय यह ध्यान रखा गया कि ये सदस्य बाद में काठिनाइयाँ 





न उत्पन्न करें | 


।957 के निर्वाचनों की व्यवस्था ते यह स्पष्ट हो जाता है 

कि काग्ेत का दक्षिण पैथी वर्ग कग्रेस पर हाबी रहा । इससे यह प्रकट 

हो जाता है कि |936 के बाद जैसे ही चुनावी प्रकढ़िया और संवैधानिक 

राजनीति का कम आरम्भ हुआ , दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कग्रिसियों 

का प्रभाव मंगठन पर बढ़ा | जी-डी- बिडुला के पत्र व्यवहार मे इस 

ए्थिति का ऑकलन स्पष्ट हो' जाता है | उन्होंने इत्त प्रकार लिखा- 

"सभी कुछ ठीक-ठाक चल रहा है | चुनावों का नियंत्र० बल्‍लभभाई का... 
जप करेगा । कगरिस की कार्यकारिणी समिति मेँ मेरे विद्यार से राजा जी 
.. को स्थान देना एक महत्वपूर्ण कदम होगा ।" 2 इसी टिप्पणी को प्राय हर 
_ स्वीकार करते हुए पटेल ने इस प्रकार लिखा-" हमने लखनऊ में कुछ भी नहीं 

खोया है । सब कुष्ठ सुरक्षित है ।" जहाँ दक्षिण पंथी काम्रैसी नेतृत्व प्रसन्‍न हर 

था | वही काग्रेत का वामपक्च उत्साहित नहीं था । आचार्य नरेन्द्रदिव 
. एक मात्र झेसे कांग्रेसी त्माजवादी ये, जो तैतदीय मण्डल मेँ सम्मिलित किए 
गये थे । जवाहरलाल नेहरू की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं थी क्योंकि 


भी दकष्चिणपंधियाँ के सहयोग ते चुनाव का नेतृत्व करना पड़ा ।.. 
957 के निर्वाचन के अध्ययन के लिए दो प्रान्तों पर विशेष ध्यान ह 
देकर स्थिति का मल्याकन किया जा सकता है । तु्विधा के लिए हम उत्तर 


दिश और मद्रास प्रांतों को विल्तुत विवेचन के लिए चुन रहे हैं | इन दो | 
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थ्रातों की राजनीतिक स्थिति ते 957 मेँ अन्य प्रांतों की स्थितियाँ समझी 
जा सकती है । उत्तर प्रदेश का विधानसभायी चुनाव अनेक कारणों ते 
महत्वपूर्ण हो गया । इनमें से एक कारण यह भी था कि उत्तर प्रदेश में 


मृत्लिम सीटों की संख्या देश की कुल सीटों की तुलना में काफी अधिक 





थी । संपूर्ण देश में दो सौ अठठाइस मल्लिम स्तीटों मेँ से 66 सीहें उत्तर 
प्रद्दि देश में थी | ? आरम्भ ते ही यह स्पष्ट करना आकायक है कि ॥956 

में मुल्लिम लीग पर्याप्त कमजोर थी | इसका संगठन बहुत कमजोर हो चुका 
था और छलसके अनेक सदस्य रेसे थे जो कील के निकट थे । खलीकुल जमा का 
.. उदाहरण देकर यह कहा जा तकता है कि उनके क्रिस कार्य समिति ते लगातार 
. सम्बन्ध रहे थे | जवाहर लाल नेहरू ने तो यहाँ तक लिखा है - कि "मुल्लिम 
लीग की ओर ते जिन लोगों ने चनाव लड्ढठा। अगर उनके ऊपर पर्याप्त दबाव 


डाला जाता तो वे कग्ित के िकठ तले भी लड़ सकते थे । चैंकि काग्रेप्त ने 





पर्याप्त दबाव नहीं डाला, इतकारण वे लीग की ओर चले गये । यह मानते 


हुए कि यह एक जाम्रानन्‍्य बात थी 


कांग्रेस और मस्लिम लीग के बीच कम ते कम उत्तर प्रदेश में... 


कितने निकठ के सम्बन्ध थे, इसका प्रमाण जवाहरलाल नेहरू के पत्र से मित्र 





ाहे। यही कारण है कि कांगित और मल्लिम लोग के सदस्थ एक -दत्तरे 


के विरोध में केवल दो त्ञीटों पर खड़े हुए थे । सीटों में यादि केवल दो 








त्ीटोँ पर काग्रेत और मल्लिम लीग का सामना हुआ तो इससे इस तथ्य की या 


छिंट हो जाती है कि इन दो राजनीतिक दलों ने यदि चुनावी तालमेल 





नहीं किया तो कम ते कम प्रत्यक्ष मुकाबला भी नहीं किया | उत्तर प्रदेश 
की इ्वत्त स्थिति का एक विशेष कारण था कग्रेस का मुख्य वीवशोधी दल 
मुल्लिम लीग न होकर जमीदारों का दल था । जिसमे राष्ट्रीय एग़ीकल्चरल 


दल के छूप में गठित किया गया था, जिसने कग्रेस को' पराजित करने 





स्वप्न देखा था | अतः उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला कग्रेस और जमीदारों 


के दल के मध्य था न कि काग्िस और मह्लिम लीग के बीच में | 


मद्गराल भें चनाव की बागडोर राजा जी के हाथ में थी । राजा 
जी पर्ण छप ते सविधानिक राजनीति के समर्थक हो गंध और परे उत्साह ते 


होने इ्त उद्दंदेगय ते मद्रास के चनाव में भाग लिया कि वे आगे चलकर 


.. मुख्यमंत्री बन सके । कग्रित्त ने अडनी नीति को स्पष्ट नहीं किया था |... 


परन्तु फिर भी अनेक नेताओं ने भविष्य में सरकार बनाने के बारे में 
पविवार-विमर्श शरहू कर दिया था । मद्रास प्रान्‍्त में चनाव कग्रेत और 
जस्टिस पार्टी के बीच में था । जस्टिस पार्दी का गठन कांग्रेस को चुनौती 
देने के लिए किया गया था । यह एक ब्राहमण विरोधी दल था जिस्म 
चुनाव के समय अपनी स्थिति मजबूत करने का अक्सर मिला । मद्रास 
पते के चनाव में जाल्टिस पार्टी उत्त प्रकार ते संगठित नहीं थी जिसमे वह 
जित्त का सामना कर सकती | इस कारण राजा जी को चुनाव में कोइ 
'पिप्नैध विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और चनाव में सफलता के बाद 


वे अपना प्रभाव बनाये रख सके 


रेप पोश रन परे फाजनेपा परत कयदाकविनकइकालबा पालन पति एव काएल लत सवा 


वि वार मिमक ले मे अजीज मम मम जल 





[957 के चुनावों में काग़ेम की सफलताएँ 


अक्फ कद बकाबाएक जप्राथया> मेककामात १००१० पमशपताक याद दाता शधयायडफ दकायआक मचा दरकवपमाफ अमल, इइज्4ल ग्रफाएाम्न पडा पकाभ/त पाया पयेक॑अप्रज मर2तक भाायप्त काफयादी उभ्दकर ' कदकपध> #ष्प+_क परपामापा॥ बंफ्पर+क पंम/वाद हामदाफत प्रदाप्म्माप, 


जवाहरलाल नेहरू के चमत्कारी नेतृत्व ने उनके प्रभावशाली भाषणों 
ने तुपानी दौड्डों ने, कांग्रेत की एस्थिति को अनेक प्राँतों में पर्याप्त सुद्दृढ 
किया | इसके अतिरिक्‍त देश के मतदाताओं पर कग्रित्त का अच्छा प्रभाव _ 
था । वे इते एक संकल्प ते कार्य करने वाला दल मानते थे । अतः चुनाव के. 
अव्ततर पर मतदाताओं ने कग्रितत का व्यापक समर्थन किया । प्रांतीय विधान 
तभाओँ के चुनावोँ में कग्रेत को भारी सफलता मिली । ॥ प्राँतों में. 
ते काग्रित को& प्राँतों में बहमत मिला । ये प्रात थे - उत्तर प्रदेश, मद्रास ः 
: बिहार सी-पी उड़ीता, बम्बई । इनके अतिरिक्त कछ अन्य प्रांतों में 8 
क्रिस सबते बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी थी | अत: आकायकता पड़ने " क्‍ 


पर वह छः प्रातों के अतिरिक्त दो-तीन अन्य प्रांतों में भी सरकार बना 





सकती थी. । उत्तर प्रदेश मैं कल 228 सीटों में से कांग्रेस को ।उ5 पर विजय -.. 


मित्री । लल्‍्वतंत्र रूप से चनाव लड़ने वाले ममलमानों को 50 सीटों पर, मस्लिम ः क्‍ 


रु 'ताकापलापलललपायारवदरतपतकभका 3 सा चल पलक यार पमप रत चल इनपापशउशपयपदारच सलाद तप 


लीग को 27 तीटों पर, नेशनल शग्रीकल्चारिष्ट को 2। सीटों पर और पा 
य स्वतंत्र उम्मीदवारों को दप्त त्तीटों पर किय मिली $ 2? मद्रास प्रांत... 
में केवल दो तो पन्‍्द्रह सीटों में एक सौ उनसठ पत्तीटों पर कगित विजयी 


रही जिससे उत्तकी निर्णायक विजय स्पष्ठट हो जाती है | बिहार में 





52 तीटों में मे 9। सीटों पर विजय मित्री । यादि कुल संख्या को 
दवा जाय तो एक हजार पाँच तौ पच्चाती सीहेँ लेजिस्लेटिव अतेम्बली मेँ 








. इनमें से कग्रेत को 706 सीटों पर सफ्लता मित्री | मुह्लिम लीग की ।0ञ्तीढों | 
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शेष अन्य छोटे दलों को अन्य प्रान्‍्तों में अलग-अलग प्रकार से 
 सपलतायें मिल्नी । 


प्रान्तीय विधानसभा के लिये हये चनावाोँ ले कगित की प्रतिष्ठा 
को चार चाँद लगा दिये । अब यह राजनीतिक दल जन प्रतिनिधि होने 
फ उचित छप ते दावा कर तकता था | इसका एक प्रभाव यह भी पड़ा 
कि प्रान्तीय एवं केन्द्रीय सरकार का छूख काग्रैस के प्रति बदला | चुनाव 
के पारिषामों ते यह सिद्ध हो गया कि प्रान्तीय स्वायत्तता को सफल क्‍ 
बनाना तभी संभव हो सकता हैजबकि काग्रेत सहयोग के लिये तैयार हो । 
. कग्रेस के सहयोग के बिना ।955 का अधिनियम प्रान्‍्तों मेँ लागू नहीं 


.. किया जा सकता था । केन्द्र की व्यवस्थायें पहले ही क्थगित हो चुकी 


थी और यदि प्रान्तीय स्वायत्तता भी बटाई में पहु जाती तो उन्‍्नीजत्त 5 


सो पैतीस की ज्मची व्यवस्था कागज में रह जाती | यही कारण हैं कि 
न केवल कांग्रेस को बल्कि सरकार को भी चनाव के बाद भी पम्पर्ण स्थिति 


को नये पिरे ते सोचना विवारना पड़ा । 


अखिल भारतीय कग्रेस समिति ने मार्च ।955 मेँ विधान तभा 


के चुनाव की तमीक्षा करते हुए " कग्रेस की पुकार का जोरदार त्मर्थन करने 


के लिए देशवात्तियोाँ के प्रति आभार व्यक्त किया " | कग्रैस की अखिल 


भारतीय कांग्रेस समिति ने कहा कि वह यह मानती है कि यह कांग्रेस की _ 





नीतियाँ और उसके कार्यक्रम की स्वीकृति थी | अखिल न भारः 





समिति ने पनः: अपने पहले के मत को दोहराते हयथे कहा कि 


तिय कमरिंत 
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अधिनियम जनता द्वारा अत्वीकृत कर दिया गया है ।” जनता्रिक तरीके 


में लोगों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हए यह मत व्यक्त किया कि 


वें अपना तंविधान स्वय॑ बनायेंगें | अत: चुनाव के उपरान्त भी कग़रैस ने 


नये संविधान को हठाये जाने की माँग की । के 


.. 955 के आधनियम के अनुत्तार केक्ल दत्त प्रतिशत देशवात्तियों को 
ही मत देने का अधिकार था और इसके अतिरिक्त मतदाता साम्प्रदायिक 


आधार पर अलग-अलग रूप मे मतदान कर सकते थे | इस समय का मतदान 


. एक कोष प्रकार का था | जवाहरलाल नेहरू इस मतदान में छाये रहे और 


उन्होंने कग्रेस की विजय में महत्वार्ण भमिका निभाई | आरम्भ ते ही 
नेहरू जी ने लवेिधानिक समस्या को जनता के सम्मर प्रस्तुत करने की नीति 
अपनायी । दुनाव के पूर्व ही उन्होंने चुनाव मैं भाग लेने के विकल्प को 


स्पष्ट करते हुए इस प्रकार कहा ।" चुनाव में हमारे भाग लेने का मुख्य 


उद्देगय यह है कि कग्रित लायों मतदाताओं के पाप्त अपना सन्देश ले जाना 


चाहती थी और उन लोगों को भी सन्देश देना चाहती थी, जिनकी ! 


मतदान का अफितर है और उन्हें भविष्य के अपने कार्यक्रम तथा नीतियाँ... 


बताना चाहती है और जनता को यह बताना चाहती है कि हम उन्हीं 


के लिये हैं, उन्हीं के कारण हैं और प्ामाजिक, आर्थिक बोलन्न को हटाने _ 


के लिये उनका समर्थन चाहते हैं ।"“? एक जनसभा को संबोधित करते हुये 


जवाहर लाल नेहरू का यह अंग भी छृ 





तथ्य की उजागर करता है-मैं 





आपते चाहता हूँ कि यदि आप स्वतंत्रता के पश्च मैं मतदान नहीं करना चाहते 
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हैं तो काग्रैस को शक भी मत न दीजिये" “| इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है 
कि कग्रेत के प्रमुख नेताओं ने चुनाव को आधार बनाकर सँवधानिक प्रपनों 
को जनता के सम्मुख रखा और उनका विश्वास जीतकर ही संवधगानिक 


पारिवर्तनों की और बढ़ने का संकल्प लिया । 


।957 के आराम्भिक महीनों के चुनावाँ में लगभग तीन करोड़ 
तात लाख लोगों' को मतदान का अधिकार था | स्ीमित अर्थो में सही 
लेकिन भारत में पहली बार सम्पर्ण देश में एक व्यापक चनावी वातावरण 


था, जिसमें बार-बार ।955 के अधिनियम के प्रति कग्गित की आपत्त्तियाँ 


पर और भाव्छिय की तैवधानिक व्यवस्था मेँ पारिवर्तन लाने की कग्ैस की... 


माँग पर बार-बार चर्चा हुयी । 


सरकार बनाने के विषय में कग्रेत की नीति और उससे उठा विवाद 
प्रान्तीय विधान त्भा के चनावोँ में असाधारण तफलता प्राप्त 
करने के उपरान्त कागेस को एक महत्वार्ण निर्णय करना जेंष था । चनावों 
में पहले उसने स्प८्ठट नहीं किया कि वह चनाव मैं जीतने के बाद सरकार 
बनायेगी अथवा नहीं | कांग्रेस का यह निर्णय भविष्य के लिये अत्यन्त 


महत्वार्ण था क्योंकि पदभार गहण करना और ।955 के अधिनियम के 


अनुसार प्रान्‍्तों में स्तकार बनाने का स्पष्टट अर्थ होता था- साम्राज्यवाद 


के साथ प्मझ्चौता और यह कांग्रेस के अन्तिम लक्ष्यों के विपरीत दिखाई 


पड्ठ रहा था । स्पष्ट है काग्रेत एक ऐेसी संवधानिक व्यवस्था के अन्तगत 








का % 


जो गैर-जनतांत्रिक थी, उत्तरदायी सरकार बनाकर बिना पर्याप्त ग़क्ति 


के शातनन करने पर वाध्य होती । लेकिन सिक्के का दृतरा पहलू यह भी 





था कि यदि चुनाव जीतने के बाद करत उन प्रान्‍्तों में सरकार न बनाती 





जहाँ उसका बहमत था, तो इसका यह अर्थ लगाया जाता कि किन 


जिम्मेदारी मे शासन करने से कतरा रही थी । अत: कांग्रेस ने 


बीच का 
राजह््ता अपनाया | उसने प्रर्तों के स्लाथ और संवधानिक व्यवस्था की अड़्चनों 


की प्रकट करते हथे सरकार बनाने के पष्ठ में मत दिया । क्‍ 





चुनाव के उपरान्त अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महत्वार्ण 


से के 2 बैठक सत्रह मार्च ।957 को दिल्‍ली में आयोजित हयी और इसमें पद्मार 


. ग़हण करने के विषय में महत्वपर्ण फैसला किया गया । इस समिति ने अपने 
निर्णय के पश्च में यह प्रस्ताव पारित किया ।" अखिल भारतीय काग्रेस श्र 
समिति उन प्रान्तों में सरकार बनाने की स्वीकृति प्रदान करती है, जहाँ 


गवधानसभाओं में कठ्रेस को बहुमत है, कार्ते कि मँत्रिमण्डल तभी बनाया 


जायेगा जब विधानतभा में काग्रेत्त दत का नेता छस बात ते सन्‍्तुष्ट हो 
जाय और सार्वजनिक हृप से कह सके कि गवर्नर अपने हल्तक्षेप करने के 
'वाषाधिकार का प्रयोग न करेगा तथा सैवंधानिक गतिधविधियों के बारे 
में मँत्रियाँ के परामर्श की अनदेसी नहीं करेगा " ।““ काग्रेतत के इस निर्णय 


में एक अत्ाधारण स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसके दृरगामी प्रभाव हो सकते 





थे । मूल प्रश्न यह था कि उन्‍्नीतस तौ पैंतीस के अधिनियम द्वारा झेसा _ रा ह क्‍ 





 आशवासन गवर्नर द्वारा दिया जा सकता था अथवा' नहीं 
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प्रान्‍्तों में मन्त्रिमण्डल गठित करने का प्रश्न तीन महत 





उलक् रहा | एक ओर ब्रिटिश सरकार, वायतराय और भारत सचिव 


पहली 9प्रेल उन्‍्नीत सौ जैतीस ते नये अधिनियम को लागू करने पर काटिबद्ध 


थे और दूसरी ओर कग्रित नेतृत्व अपनी माँग पर अड़ गया । अतः कुछ महीनों 


तक संविधानिक रस्ताकसी चलती रही । ब्रिटिलन्न सरकार ने त्रभी प्रान्तों 

नयी संवधानिक व्यवस्था को लाग करते हये मँत्रिमण्डल का गठन किया 

इसमे वे प्रात भी सम्मिलित ये-जहाँ कांग्रेस का बहुमत था । ब्रिटिश सरकार 

भी यह भलीभाँति जानती थी नकि मंत्रिमण्डलों का गठन तो किया जा तकता 

था लेकिन प्रान्तीय विधान सभाओं के सहयोग के बिना झेसी सरकारें कछ 
म हीनों तक ही चल सकती थी और वित्त विधेयक के अस्वीकत हो जाने 

पर उन्हें त्यागपत्र देना पड़ सकता था | इन कठपतली सरकारों के सहारे 

न तो वायसराय, न प्रांतीय गवर्नर और न भारत स्ाचिव यह दावा कर 

तकते थे कि प्रान्तीय स्वायत्तता का प्रयोग ईमानदारी से शुरू किया गया 

था | अत; यह अनिवार्य था कि काग्रैत द्वारा निर्धारित जर्त के विषय में 

कोई बीच का मार्ग निकाल दिया जाय । ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि 

बहुत पीछे हटने को तैयार नहीं थे और सार्वजनिक रूप मे गर्वनर के अधिकारों 

के प्रयोग न किये जाने का आभवातसन नहीं देना चाहते ये, परन्तु केस 

की समझ्नौता वार्ता तक लाने का कोई रास्ता दृढ़ना भी अति आवश्यक 

था और यही काम तीन महीने के परचातृ जन ॥957, में गवर्नर जनरल 


द्वारा दिये गये आप्रवासन ने किया । बाइस जुन ।957 को तत्कालीन 


विशभिन मनन अल आरा ४७७७७ 


न 








गतिरोध को दर किया । उसने अपने वक्‍षतव्य मेँ कहा कि सैविधान के 
उयोग के लिये काग्रेत द्वारा माँगा गया आशवासन अनिवार्य नहीं था... 
क्योंकि इसमें कोई तसत्यता नहीं थी कि गवर्नर "मैत्रिमण्डलों के नित्यप्रति 
के प्रशासन में हल्तक्प करेगा" | वायसराय ने वक्तव्य में हसरी बात यह 
कही कि कोष उत्तरदायित्व के अधीन प्रान्तीय गवर्मर के अधिकार _ 
 तीमित थे और उत्ती सीमित क्षेत्र में रहकर वह उन अधिकारों का प्रयोग 


करेगा । इसी प्रकार से वायतराय ने अपनी ओर ते ण्ड पि्िवास दिलाया. 
.._ कि पहले ते कोई शर्त निर्धारित किये बिना यादि क्रिस प्रान्ताँ में मैत्रिमण्डल 
...._ गठित कर लेगी तो प्रान्तीय सरकारों के मामलों में प्रान्तीय गवर्नर केक्ल 


कि  अताधारण स्थिति में ही हल्तप्लष करेगे | वेंस तो वायसराय ने केक्‍ल 


सौविधान की परिभाषा ही की, परनन्‍्त उत्के वक्‍तव्य ते स्पष्ट हो गया 


कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि प्रान्तों में उत्तरदायी 


तरकारे गठित की जाय और वे काम भी कहेँ ।7 


कांगिस द्वारा म॑त्रिमण्डल गठित करने के प्रप्न के विषय में यदि 
तत्कालीन वायप्तराय इतना चिन्तित दिकाई दिया तो इसका कारण यह 


था कि जम्पर्ण ।955 का अधिनियम असफल होता दिकाई दे रहा था । 





संघीय व्यवस्था पहले ही चरमरा गयी थी और यह स्पष्ट हो चुका था 


.. कि लेघ को बनाना प्रायः असंभव था | अत: ॥955 के अधिनियम का एक 





महल्वपर्ण अग्न देशी रियालतों दारा अल्वीकृत करा दिया गया था 





... इसके पश्चात्‌ प्रान्‍्तों में है गे स्व यत्त शुसन व्यवस्था लागू न ; हो ती नली रे 














... बहमत सत्ता ग्रहण करने के पक्ष में हआ तो नेहरू मे भी इसका समर्थन कर दिया । 


.. टिप्पणी करते हुये नेहरू के विषय 





इसका अर्थ होता ।955 के अधिनियम का अल्वीकृत होना । ब्रिटिश 


सरकार रेसी एस्थिति से बचना चाहती थी । इसी लिये उसने प्र 





स्वायत्तता के प्रयोग को सफल बनाने मेँ अधिक अड़चने | कठिनाइयाँ || 
पैदा नहीं की । 


वायसराय के आश्वासन ने कांग्रेस को अक्सर प्रदान किया 
. जुलाई उन्‍नीत तो सैँतीस में वर्धा में कांग्रेत कार्य समिति की बैठक हुई और 
उसने सरकार के प्रस्ताव पर विदयार किया । जैसी कि आशा की जा रही के 


थी, कग्रेस ने बदली हुई परिस्थितियों में सरकार बनाने का निमंत्रण स्वीकार 


कर लिया । अपने प्रस्ताव में कांग्रेस कार्य समिति ने आज्ञा प्रकट की कि 
. प्रान्तीय गवर्नर अपने अधिकारों का प्रयोग करके मंत्रिमण्डलों के कार्यों में 
हत्तव्षष नहीं कोगेँ |“ तीन वर्ष और तीन महीने ते काग्रेस के अन्दर इस 





प्रश्न पर विवाद हो रहा था कि कांग्रेस 955 के अधीन झ़रकार बनाये... 


अथवा नहीं | अन्तत: यह विवाद जलाई ।957 को समाण्त हआ । कागेत्त 


,स्प पएहालहधरकाल पाए न रलाकमायन्‍ायहपादपउ॒आगना॒धायलासपा पा चाल वापस वायरल ३5 सपद जहय सर 


के सत्ता ग्रहण करने के सबसे प्रम॒क पश्चधर स्वयम्‌ गाँधी जी थे और इसके सर 


प्रबल विरोधी जवाहरलाज नेहरू थे । इस प्रकार कग्रिस के अन्दर एक अजीब 


स्थिति दिखाई दी | बहमत गाँधी जी के साथ था और कछ लोग नेहरू 





के प्ञाथ थे । कांग्रेस अनुशासन का महत्वपूर्ण पहलू यह दियाई दिया कि जब. हा 


लेकिन नेहरू ने अपने विधारों में कोई परिवर्तन नहीं किया | वे निरन्तर 








 कग्रित्त की 





नीति से असन्तब्ठट रहे और इसी कारण डॉ शत गोपाल ने 








हर अलग दिवाई दिये ।7> जवाहरलाल गिः गे नि भराशा उनके ; 


..__ गठन के विषय में कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभाई । यह उल्लेसनीय 
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ते भी दियाई देती है- " कार्य त्तमिति का हर निर्णय उचित ही है, जिस 
तरह ते राजा कोई गलती नहीं क रता है, उत्ती तरह ते कग्ठैत कार्य समिति 
कोच्च गलती नहीं कर सकती”। अपने वक्तव्य में जवाहरलाल ने यह भी कहा 
कि सत्ता ग्रहण करने का यह अर्थ नहीं है कि काग्रैस ने गुलामी के संविधान... 
को स्वीकार कर लिया दल इसका अर्थ यह था कि कांग्रेत संघ व्यवस्था के | 


विछद्ध संघर्ष करने का मार्ग दृढ़ रही थी ।“* 


_49357 ते ॥959 तक के दो वर्षो में जवाहरलाल नेहरू प्रायः 


काग्रेत की मुख्य धारा ते कटे रहे और उन्होंने प्रान्‍्तों में मँत्रिमण्डलों के .. 


कि जो संसदीय बोर्ड बना और जो करग़ैस हाई कमान की ओर ते 

कार्य करता रहा, नेहरू उसके सदस्य नहीं थे | जवाहर लाल इस पत्तमय 
ग्रित्त के अध्यक्ष थ और फिर भी वे संसदीय बोर्ड के सदस्य भी नहीं बने ।.. 

इससे उनको निराशा स्पष्ट होती है | यह और बात है कि उन्होंने अपने 





खविरोध को बहुत प्रभावी ढूँग से न तो प्रकट किया और न उन्होंने काग्रेत 
के लिए कोई अडचने बड़ी की. । 7 जा न हे | 





जुलाई ।957 में ग्यारह प्रान्तों में ते सात प्रान्तों में कग़ित ने 
सरकाएईँ बनाई और पहली बार कग़ैस ने प्रान्तीय प्रशासन का नेतुत्व करना. | 
स्वीकार किया । बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रद्देश, सी-पी., विहार और 











.. प्रश्क्मी-सीमा प्रान्त में भी कांग्रेस ने कुछ औपचारिकताओं के बाद सत्ता... 








.. मंत्रीमण्डल के गठन में इस सवाल को इसी कारण उठाया गया | मौलाना 


आन आओ आजाद पे क्ष्स सम्बन्ध झरँ जझ्स प्रकार लिखा ट्ट | जणाहर लाल नेहरू के कार्य | 


ग़हण की । बाद में अक्टूबर माह में कांग्रेस और अन्य दलों के सहयोग 


ते आत्म में भी मंत्रिमण्डल बनाया गया था । 


यह एक नया प्रयोग था, जो राजनीतिक दल लम्बे तमय तक 
ल्वतंत्रता-तंघर्ष भें व्यस्त था, उसने ।955 के अधीन अवसर मिलने पर 
प्रशासनिक उत्तरदायित्व ग़हण किया और यह प्रदर्शित किया कि काग्रेप्त 


प्रशासन चलाने की ध्मता भी रखती थी । 


कग्रित द्वारा मँत्रिमण्डल बनाने के प्रगन से एक प्रशन इतिहाप्त में 


आव्ायकता में ज्यादा महत्वपर्ण हो गया | बार-बार उत्तर प्रद्दिष्व में 


.. के कारण उत्तर प्रद्देश्न में मुल्लिम लीग को जीवन दान मिला | भारतीय _ ३ 
. राजनीति के तभी विद्यार्थी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से लीग का पुनर्गठन 
आरम्भ हुआ । जिन्‍ना ने परिस्थिति का लाभ उठाया और जो विरोध 
आरम्भ किया, उसने अन्ततः पाकिस्तान को जन्म दिया ।"“” मौलाना 
आजाद का कथन है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल में कांग्रेस मत्रिमण्डल के 
बहुमत होने के बाद भी जब दो मस्लिम लीग सदस्यों ने मँत्रिमण्डल में 


. सम्मिलित होना चाहा और कागेस की ओर से इस सद्माव को अस्वीकार 





.. कर दिया गया तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से हाथ मिलाने का एक अन्तिम. | 





सुनहरा अक्सर सो दिया | यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि काग़ेस 


3० रस कीप0 कप करापडर 2 पे सत परतावाशश न ता तप पाल डक पक चकित 
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को उत्तर प्रदेश गवधानसभा में पर्ण बहुमत प्राप्त था । रेस 





| स्थिति में 
यपादि उससे मुस्लिम लीग को मंत्रिमण्डल में सम्मिलित नहीं किया तो यह क्‍ 
यह कोई अत्वाभािि घटना नहीं थी । इतप्तके जो भी द्वरगामी परिणाम 
निकले हो | उत्त समय के कग्रिती नेताओं ने पारित्थिति के अनुतार कार्य 
किया | 





प्रान्तीय स्वायत्तता कार्यक्र॒ को सपल बनाने में कग्रित की भमिका 


७७७७७७७७४७/७७७/७७७७७४००७/// ० या का मरीज 3 डे मजा जज >> की जलन ली कील मजे मी, नल मी अप लक आल कर कल जन जड़ नवीन अेआरक७ फ्रांदादा पाए पाया धदाजयाक याफरमातफ़ अफाकतपा का पम्यधादक परयाश/ा कापचयपक काफापका पडा इमापपाक १४०ााक फद्वन भतप्रया> बाशापाफ़ क्या: अधता० पाला अक्ाए।मत- 


जुलाई ।957 मे लगभग दो वर्ष तक कागित ने त्रात प्रान्‍्तों में 


यक्ष छूप ते तथा शक अन्य प्रान्त में अप्रत्यक्ष रूप मे सत्ता संभाली । छत 


अवधि के क्रिस के शासन का आकलन इस दवुष्टि से किया जा सकता है कि... 


सनिक तरीके ते संवधानिक उपायों को कितना सफल बनाथा । इस प्ररन पर 


घविचार करने की आकयकता है । 


प्राशन्तीय स्व यत्तत [ के प्रावधानों को' सफल बनाने के लिगे 


कांग्रेस नेतृत्व ने पहला प्रमुख निर्णय यह किया कि एक केन्द्रीय शीर्षस्ध का 


तामिति अनौपचारिक छूप ते कार्य करने लगी । जिसे हाई कमान कहा जा 


सकता है । इत हाई कमान के सदस्योँ ने स्वयं किसी भी प्रात में पद भार 


 जरहण करने के स्थान पर प्रान्तीय प्रशासन को निर्देश देना और अच्तर्विरोधों.. 


को हर करने की भमिका निभाई | जवाहरलाल नेहरू, बलल्‍्लभभाई पटेल 


वि ननकीमीकिश मल कक अब सखतवदथ्करक्पथलवक 


लतकरयेतपहरपत सतत पर सरलता पापकसकसरथस्‍र 


धररपररचयापर रा कप55पाधपसल कप 5८८५ सम सप+ आल ७८ पर कपतकत ८८ 


न मल 














मोलाना आजाद और राजेन्द्र प्रसाद ने हाई कमान की भूमिका निभाई 
इसके अतिरिक्त गाँधी ने लगातार प्रा-तीय मैत्रिमण्डलों को परामर्श क्‍ 
देने का कम जारी रखा । इससे शकछपता बनी रही और हर एक मैँत्रिमण्डल 
समान कार्यक्रम लागू करता रहा ॥7 कर 


ल्‍॥957 ते 939 के दौरान प्रान्तीय स्वायत्तता को सफल बनाने... 


के उद्देदेश्य से कग्रे मैत्रिमण्डल के कार्यो के सवैधानिक पहलुओं में ते कुछ क 7. 


उल्लेक इस प्रकार किया जा सकता है. । 


।०. 955 के अधिनियम का विरोध और संविधान सभा के गठन की माँग 


गाया बफपाका। परयाधभावा प्रक्षाज ह0पंदा/0 दााला। कया: वकाया॥) धाउकाफ ऋषकााक चंदा ॥90चक धकवाक १३०:४०० ातप्ाए-दादापक वाक्य दवीधाए। साढग+ प्दतपाक १+क4 प्रफययक प्र/णय+ पका वाजदाक या७थाक इक पेडपडक गाादिव0 दरणयाक चआकाक चार बायाकादा पाएअदक अधयाधान धध्ाकरत आपदा पक्ष आरडशाक मराएमात वकानाक क्‍यादाजन ब्यकषया (खिवाग्रत एंगाआएा: प्रधापताततणिशकषर काजएका ॥ग्गण७ बम तधहदएर 


जैसे ही कांग्रेस ने सत्ता ग्रहण की, उसके बाद प्राय: प्रत्येक प्राततीय 


विधानसभा ने अपनी संविधान सभा के माँग को प्रक््ताव के रूप में पारित 

किया । प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों के निर्देश के अनुत्ार यह प्रस्ताव कगरस के 

अधीन शात्तन वाले प्रान्तों में स्वीकृत हुआ । प्रान्तीय विधानसभाओं ने 
यह प्रल्ताव पारित किया | 


इस असैम्बली का वविद्यार है कि उन्‍नीतस तो पैतीस का भारत 
सरकार अधिनियम किसी भी तरह ते राष्ट्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व 
नहीं करता और पर्षहूप से अप्तन्तीषजनक है, क्योंकि इसे भारत के लोगों को 


स्थाई छूप ते परतन्त्र बनाये रखने के उद्देषय से, बनाया गया है । यह 


... क्ेम्बली यह माँग करती है कि अधिनियम को निरस्त करके इसके स्थान पर. 


.. एक नया संविधान बनाया जाय जिसका उद्देश्य भारत को स्वतन्त्र करना हो, 


कली आम आल मा ४७ 


हि मिल मी हे कक कफदकरक्कयज विकेट पयपापकापादत यार दर लाया तनापतय पाल वा सलमान 


२ 8 नजर कायंपदकण-करयालतपासे पाक सेवतल उतनतघााकवाउप चर दे चिप डालते पाक तल रत वंबरा व ताक पक 


सकपापपर-श चदाससहर परम पर&5पच 


3चब-वररसकालंपकरकवायलपववाधचन्रमपसापर सास वरमततप् तनमन 
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जो डझेसी संविधान सभा हारा बनाया जाय जो वयस्क मताधिकार द्वारा 
गठित हो और लोगों को अपनी इच्छा और अभिलाणा के अनुकूल विकास 


करने का पूर्ण अच्सर प्रदान करे ।“? 


के 

जहाँ एक ओर करगीत ने ।955 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित क्‍ 
प्रान्तों में नये तवधानिक प्रयोग का समर्थन किया वही |955 के सैविधान 
के हमतरे सबते महत्वपर्ण अगर का इसने वविशोध किया | यह प्रस्ताव था- 
संघ का गठन | अखिल भारतीय करत समित्ति के कलकत्ता अधिकान में 
अक्टबर ।9357 में प्रत्तावित संघ के विषय में कांग्रेस ने विचार किया । 
इसमें कगित ने अपनी एस्थिति स्पछ्ट की और इसके कारण बताये कि प्रान्तों 
में सत्ता ग़हण करने के बाद भी करत संघ के गठन का विरोध कर रही 


थी । कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके ॥955 के अधिनियम के संघ की. 


कल्पना का विरोध प्रकट किया । अखिल भारतीय कगठ़ेत समिति ने अपना. 


"पूर्ण विरोध" प्रकट करते हुये प्रस्ताव पारित किया ॥“2 


35. राजनीतिक बन्दियाँ को मक्‍त करने का प्रान 


ज्राप्रक शफ्रावकर दाहदायक गिरती पाए कफ बपव्यपादत सो एंधयधार वाएएजक याव्मापत सदफर चादोद्रदो+ माय वधममप्यान 0म्मथाय एशयणर 4कप्ागक्ष शफशण्योए दक्मात छणआार॥ कपआएक चदशप्रप धरषमाणांतर फशपाक बतकायलक सारओवांक प्यमक्ा एक दाद ध्रधकायक 


सत्ता गहण करने के बाद कांगिस ने यह घीषणा की कि 


सभी राजनीतिक बँदियाँ को मकक्‍त कर द्वेगी । अमेक प्रान्‍्तों में उत्ते इस 
कार्य में कोई अड्यन नहीं आयी । परन्तु उत्तर प्रदेश और विहार में इस 


प्रग्न को लेकर गवर्नर और मैँत्रिमण्डल मेँ मतभेद्द उत्पन्न हो गया' जिससे एक 





“बवधामिक तेकट बहा हो गया 3. 7 











फरवरी ।958 मेँ उत्तर प्रदेश की जैलों में पन्द्रह राजनीतिक 
और विहार की जैलों में तईस राजनीतिक कैदी बन्द ये क्‍ 
भूख हड़ताल कर दी थी । इन दोनों प्रान्‍्तों के ग््भरों' का कहना था कि 
वे इन राजनैतिक कैद्दियाँ को मुक्त करने को तभी 











विषय में तथ्यों ते वे सन्‍्तुष्ट हो जायें । प्रान्तीय गवर्मरीँ का.कहना था 
कि यह उनका पव्िष उत्तरदायित्व था कि वे प्रान्तों में शान्ति और 
व्यवस्था को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर ध्यान दें | जब उत्तर प्रद्देश 


और विहार के मख्यमँत्रियोँ के इस निर्णय को, कि राजनीतिक बन्दी 


.. मुक्त कर दिये जाय, प्रान्‍्तीय गवर्नरों ने अस्वीकार कर द्विया ती फरवरी 


 ॥938 में इन दोनों प्र।न्‍्तों की सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया | इसी से 
अनुमान लगाया जा सकता है कि ग््नर के किषाधिकारों के प्रप्तन को 

लेकर कग्रेस कितनी सतर्क थी और संसदीय प्रणाली के अनतार उसे मान्य 
नहीं था कि गवर्नर उनके कार्यों में रोड़ अटकाये | यह संवधानिक उलझब्बन 


कछ समय के लिये बनी रही | फरवरी ।958 के हरिप्रा कांग्रेस अधिकान 


ने इस फििय पर विदार करके एक महत्वपर्ण प्रस्ताव पारित किया । जितसमे 
यह कहा गया कि प्रान्तीय गर्वतर भित्य प्रति के प्रशासन मेँ हस्तवैप करने... 


का प्रयास कर रहे ये | प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि मैँत्रिमण्डल गठित... 


करने ' के पर्व ही कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया था, जिममें 
._ राजनीतिक बन्दियोँ की मुक्ति का कार्यक्रम भी सम्मिलित था | अत 
कांग्रेस इस प्रश्न पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी 


ल्‍.डसाप कवरततरयिकारउचनसेवरपनसलासदवप कलम उरस्‍का सता वध रन्‍ सरकार तचतकप_द व ९2079 “काप 
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गांधी जी ने इस प्रश्न पर अपना ज्ञार्दानिक वक्‍ृतव्य प्रकाशित वि 





होने ॥955 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख *ः 





अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल प्रज्ञासनिक मामलों मेँ हल्तब्प करने की को शिया 


कर रहे थे जो अधिनियम की भावना के प्रतिकल था ॥-' इ्म्त विवाद से 





यह स्पष्ठट हो गया कि कारगिल मंत्रिमण्डलात्मक प्रणाली की भावना को 
उ् 





| प्रकार ले अपनाना चाहती थी जितत प्रकार ते डिटेन में छत अपनाया 
थी ।. 


कुछ समय के पा्चचातृ यह संकट टन गया और फरवरी |9358 में 


पविहार और उत्तर प्रदेश दोनों प्रान्तों में कांग्रेस ने पनः सत्ता ग़हण कर... 


ली । राजनीतिक बन्द्ी उप्तकी इच्छानत्तार छोड़ दिये गये । देखे को 


तो यह प्रश्न सामान्य ही था लेकिन इसके पीछे महत्वार्ण सिद्वान्त छिप... रे 


 हये थे और इस कारण कारगिल म॑ंत्रिमण्डलों ने पीछे हटने की अैधा पद 


त्याग करना उचित समझा । 


भमि संधार के कार्य 


।०7 0०४3 0७७४-७४७४०७८७७०४७०७७७४७७७४७७०७:७७४७७७०७४०७० 


गिल मँत्रिगण्डनों ने सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के जो अनेक । 


. कार्य किये उनमें मुख्य कार्य था- अलग-अलग प्रान्‍्तों में भ्रुमि सुधार करना । 


इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमि सुधार अधिनियम उत्तर प्रद्देश् में पारित किया 


किया और कहा कि 


जा रहा था और प्रतिनिधियों के कार्यों भें गर्तर के हस्तद्ेप के विछ्द 

















गया जिप्तका उद्ददेशय था किसानों के अधिकारों को सुरक्षित करना और 
जमीदारों पर अंकुश लगाना | यहाँ यह भी उल्लेखनीय है पक अनेक दशकों 


मे उत्तर प्रदेश में जमीदार और तालकेदार राजनीति पर छागे हये ये । 


प्रततीय धारातभाओं में भी उनके पर्याप्त प्रतिनिधि थे और ।957 के चनाव 


में उन्‍्होंनें संगठित होकर एक राजनीतिक दल बनाया थी | अत: हृवाभाविक 
था कि कारगिल में एक और जमी दारों के पँख काटने की कोशिश की और 
दूसरी ओर किसानों को उनके अधिकार दिलायें ।कांग्रेत द्वारा सत्ता ग्रहण 


करे का यह स्वाभातजि पारिणषाम धा। 


औद्योगिक विकास 


फ्रनएंदा 00४०७ घादे/णा0 #यपातापाएमाऐ' पशफायरे वात रा2शयक बाधा फारत्ष दा्पफए दकश0१ दामाद 


इसी प्रकार से कांग्रेस ने अनेक क्‍ प्रातन्तों के भ्रार्धिव सविकास की और भी. 


: #पान देने का क्रम आरम्भ किया | पहली बार योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक 


प्रगति के प्रयास किये गये । मजद्गर और मिलमालिकों के विवादों को | 
पुलज्ञाया गया और सावैजनिक लाभ की दुष्टि से अनेक कार्य किये गये । 


काग्रेस म॑त्रिमण्डलों का त्यागपत्र 


अधिक चाडयिकक चाहा दाद्छाक चा2फ पकेदथाककादय चकायज धान पधएक दाता प्रधाक साया च्रयवाया दाएप्ाक 40087 सकदाफ धक्षश३ा ७4:25 शडक वोषदकाफ दयाएद फ्रशथाक 


अटठाइस महीने तक सत्ता ग़हण करने के प्चचात्‌ृ नवम्बर ।9359 में 


क् जित मंत्रिमण्डलों ने आठों प्रान्तों ते त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार 


सकारात्मक प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाने का काग़ेस का कार्य अल्पकालिक 


ही सलिद्ठ हआ । 


& कट कर विशिभभशभिशिशि शनि कम निज ला अमल कक न जम मामा ७७७४ 
कल 'इब्कएउदा२३०उपरसवेजउभयप्टाधथपाकसलसउचाकपाालतस+<<म पा पक्‍त पर 
उचकपथन+पारलबतननद५लसपसय5+ सा परत धकासउ,स रद धपयदा सतह 


'उ2:मचरतपपत्रयहासादताउाशम्सार चेक लेतकलर4कासतापतााअ नाप सम रपलल हरकत उप 











यह विचार करना होगा कि झेसी स्थिति 





कैस प्रकार उत्पन्न 
हुयी और कग्रेस ने क्‍यों यह कदम उठाने का निर्णय लिया । मुख्यत: 

राजनीतिक मानच्छि द्वितीय महायुद्ध की घोषणा ते परिवर्तित हुआ, जैसे 
ही सितम्बर ।959 में ब्रिटिश तरकार ने द्वितीय महायुद्ध में भाग लेने की 


घोषणा की तो करत के सम्मुख नये प्रश्नन उठ संड्डे हुये 


क्षतमें सम्मिलित करने की कोई आकायकता नहीं थी | परन्तु वायसराय 


ने अपनी ओर ते निर्णय करते हथे भारत को यहद्द में सम्मिलित करने की 


_ घोषणा कर दी । डेसी स्थिति में उपनिकेया के रूप मेँ भारत को भी युद्ध में जा 


.. सम्मिलित कर दिया गया | कग्ैत को यह ज्थिति स्वीकार नहीं थी । 


.. उप्का कहना था कि भारत को मुद्ग में सम्मिलित करने का निर्णय जनप्रति- _ हे 


निधियाँ, राजनीतिक दलों तथा भारत के लोगों को इच्छानसार करना 
चाहिये । बाइस अक्टूबर ।959 को कग़रैस कार्य समिति ने कक्‍तव्य जारी 
करके युद्ध में सम्मिलित होने की ब्रिटेन की घोषणा का विरोध किया । 
कांग्रेस के वक्‍तव्य का एक अंग इस प्रकार था-" वायप्तराय का वक्‍तव्य ह 
पुरानी त्ञाम्जाज्यवादी नीति की उपज है | यह समिति वायसराय के 
वक्तव्य को दर्माग्यपर्ण मानती है । वर्तमान परिस्थितियाँ में किस कार्य: 
समिति ड्रिटिन को कोई सहायता नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका अथ 


. होगा प्ाम्माज्यवादी नीति का समर्थन जिसका विशोध करना काग्रिस का 


मख्य लक्ष्य है | पहले कदम के. 





पत्र देने का आगह करती है 


। यह महायुद्ध मुख्यतः 
युरोपीय शक्तियों के गविपरीत युरोप में ही चल रहा था | अतः भारत को. 


पकहबपपदटत5 लक ता 


के रूप में यह तमिति कांग्रेस मैत्रिमण्डलों से ह्याग- 


विन 53000 ०४४७७७७एए 
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ल्‍2कनयपरपपयादकाउमायकालाकलयमनापानसवंपय माप पता ल्‍ कपल 





इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के समय में भारत तरकार की 





लेकर कग्ित ने विरोध के छू में प्रान्‍्तीय मंँत्रिमण्डलों 





को त्यागपत्र देने का 
पुज्ञाव दिया । यही ते यह दिखने लगा कि यह मैँत्रिमण्डल अधिक समय तक 
कार्य नहीं करेगें और ज्ञभी प्रान्तों में त्यागपत्र की तैयारी होने लगी | 
कग्रित ने यह 
का प्रस्ताव प्रान्तीय विधानसभाओं मेँ पारित किया जाय । वविरोध के 


अतिरिक्‍त कगरित्त युद्ध के प्रति अपनी नीति को भी स्पष्ट करें | ज्ञीघ्र ही _ 


: प्रत्येक प्रांतीय विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया । जिसके मुख्य अंग 


इस प्रकार है-" यह विधान सभा दुःख प्रकट करती है कि ब्रिटिश सरकार 
ने ब्रिटेन और जमनी के बीच आरम्भ हमे यद्ध में भारत को सम्मिलित करने 


. का निर्णय भारतीयों की इच्छा को जाने बिना कर लिया और ऐझेसे कानन 


बना लिये जित्ते प्रान्तीय सरकारों के अधिकार कम हो गये । यह पविधान- हे 


तभा भारत सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार ते आग्रह करती है कि युद्ध के 


उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुय आकायक है कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त 
किया जाय और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाय | एक रेसा स्वतंत्र 


राष्ट्र जिसे अपना संविधान बनाने का अधिकार हो | इत दृष्टि ते तुरन्त 


< उपाय कंरना अनिवार्य था ८ 


प्र।न्‍्तीय विधानसभाओं द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से यह स्पष्ट हो 


गया कि कंट़िस के उद्देश्यों और ब्रिटिश सरकार के द्वृष्टिकोष मेँ बहुत अन्तर हे 


था । ज़्िटिश सरकार सभी तरीकों से भारत में स्थापित उसकी राजनीतिक 


नीति अपनायी कि ब्रिटिश सरकार के युद्ध के उद्देश्य के विरोध 
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सत्ता का लाभ उठाना चाहती थी जबकि काग्रेस का कहना था कि यदि 


परिवर्तन 








भारत को युद्ध में सम्मिलित किया जाय तो महत्वपूर्ण सवधानिक 


करके भारतीयों को स्वतत्रता के अधिकार दे दिय जाय 





अथवा स्कातन करने 
के उपाय तरन्त प्राक्त कर दिये जाय । 


यह विवाद ॥959 ते आरम्भ होकर अनेक वर्षों तक चलता रहा. 


और क्रिस मंत्रिमण्डलों का त्यागपत्र इस क्रम काआरम्भ मात्र थी । 


प्रान्तीय ल्वायत्तता का प्रयोग अल्पकालिक पिद्र हुआ लैकिन 
इतने सिद्ध करा दिया कि एक उत्तरदायी राजनीतिक दल के रूप में काठ़ेत 
चनाव जीतने मेँ सक्षम थी और मैत्रिमण्डलों का गठन करके अपनी शर्तों पर... 


[955 के सौविधान को कारगर बनाने को तैयार थी | कागित के अन्दर 





. सैविधान के विषय मेँ अथवा संवधानिक राजनीति के पविषय में परस्पर विरोधी | 
मत थे । परन्तु बहुमत इत्त पक्ष में था कि संवधानिक राजनीति का अनुसरण 
किया जाय । तभी तो प्रान्तीय स्वायत्तता का लाभ उठाकर कारगेस ने 


मंत्रिमण्डलों का गठन किया और अनेक प्रशाप्षनिक कार्यों को प्रारम्भ किया 





उपर चिसयहतापततहर्कत्चचरतक तक सत3स29 वहा परत चप८यन्‍त 


इससे कग्रित की प्रतिष्ठा/और प्रभाव बढ़ा । अन्तत: कागित ने त्यागपत्र देकर 





और मंत्रिमण्डलों से अलग होकर यह प्रमाणित कर दिया कि वह फिद्वान्तों 
की लड़ाई लड़ रही थी । उप्के सम्मस भाविष्य था । स्वतंत्रता प्राप्ति का 


लक्ष्य था। । अपना संविधान तैयार करके उम्ने अपनाने की तीव्र इच्छा थी 





आगामी ज्ञात-आठ वर्षों में संवधानिक उपायों का कांग्रेस का संघर्ष जारी 
रहा और उसकी प्रतिव्दवता ने अन्ततः उसे ऐसा अक्सर प्रदान कर दिया 
जिसकी उसे तलाश थी 
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डी.जी-तैदुलकर, महात्मा, सैंड चार, पृष्ठ 26« 








ए- एम-जैदी एण्ड एप्त-जी जैदीईसं-६, दि ऐन्साइक्लोपीडिया 


आफ ददि इ्ृण्डियन नेशनल कग्रिस, सेंड बारह, पृष्ठ 255: 


तन ना हराकर स्गकका5ा सर पवताकावाननस पर उपवास पाए पाक ८  रेारयदाथक वन चर सात च ला धाक्‍ल  उपसललकलल5 नल नकारा 








सप्तम अध्याय 


दितीय महायद्रकालीन स्विधानिक गतिरोध 


कब का काट 040 चुद चाल खाक पा पाइ- वाह चाह गाव आए का? शाह वाह बाक हक शक कक आक आतन्याह हो! बालन जाए बाकताक पक 


_॥939 में स्वधानिक गतिरोध की स्थिति 

।990 में रामगढू का कांग्रेस अधिवेशन 

महायुद्ध के समय संवैधानिक सुधार के प्रव्नन पर समझौता न होना 
अगस्त 49५0 का प्रस्ताव काज़ित द्वारा अस्वीकत्त 

'क्रिप्समिशन प्रस्ताव और कांग्रेस दृष्टिकोण 

49५5 का शिमला तमझ्नौता 


. कैबिनेट मिशन योजना और कांग्रेस का द्ृष्टगिटकोण 


.. अन्तारिम सरकार का गठन । 


>टसपलरथ८्परलड८2तकर८ 5८८ पल 


गा! 














८ 4 ८ 


959 से ॥9५7 के मध्य के आठ वर्ष भारतीय राजनीति के नि 


पिद्तर हथे क्योंकि इस अवधि में महत्वपर्ण निर्णय लिये गये और भारत को 





तन्त्रता प्राप्त हुई | शक नये मस्लिम राज्य पाकिस्तान का जन्म हुआ 
तथा हमेशा के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़े भारत से उसड़ गयी । 


959 में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि राजनीतिक घटना चक्र इतनी 


तेजी ते घ्मेगा । 8 सितम्बर ॥959 मेँ अरम्भ हुये महायुद्ध ने 'ब्रिटिश साम्राज्य. 
के 'लिये ऐेसी गम्भीर, चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी कि उत्तकी सभी नीतियों में... 
: महत्वपूर्ण पारिवर्तन आना निशिचत हो गया । ॥959 में तत्कालीन वायसतराय | 


... लिनलिएगों ने भारत सचिव को लिखा था "कि अभी हमें लम्बे समय तक भारत हा 


. में शासन करना होगा ॥* घायतराय के इस कथन में उसके दुष्ट्टिकोण का 


 केन्द्र-बिन्द्र छिपा हुआ था और केवल वायत्तराय ही नहीं अपित समची 


ब्रिटिश नीति का यही केन्द्र-बिन्द्र था कि किस प्रकार लम्बे समय तक भारत ५ 


में ब्िटिय ज्ञामराज्यवादी व्यवस्था को बनाये रखा जा ज़कता था। 


जहाँ एक ओर ब्रिटिश शासक अपनी सत्ता को बनाये रखने की 





पोजना बना रहे ये वहीं कांग्रेस ने द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ को नये दृष्टि- 
कोण से देखा । कांग्रेस ने यह मॉँग की कि संवैधानिक पारिवर्तनों की गति. है क्‍ 
को नयी दिशा दी जाय । अल्पकालीन महत्वपूर्ण ठुधार करके भारतीयों को... 











पंतैधानिक पारि रिक्त ४ 





. प्रशासन मेँ सम्मिलित किया जाय और दरगागी 


गायक 











शमी अब शी ज असल अल रण कल नल बीज मी. लक कप 











हिननी 
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में पक्के आइ्रवासन दिये जाय | स्पष्ट क्‍ है कि ब्रिटिश सरकार धीरे-धीरे आम | 
संवैधानिक मुधारों की सोच रही थी। क्योंकि उत्का उद्देश्य लम्बे समय... दा 
तक भारत में शासन करना था परन्त कांग्रेस मन्दगति से सधारों' की योजना 
ते निराश हो चुकी थी और महत्वपर्ण परिवर्तनों पर दष्टिट लगाये हये थो।. 
रैसी स्थिति में कांग्रेत और ब्रिटिश सरकार के मध्य विरोध या गतिरोध 
उत्पन्न होना स्वाभाविक था। यही कारण है कि द्वितीय महायुद्ध के समय _ 
और उसके एक वर्ष उपरान्त भी लम्बी संवैधानिक वार्ताओं और सल्नावों के... 


उपरान्त भी ब्रिटिश सरकार और काज़ेस के मध्य कोई समझौता न हो 





सका । 





_939 में संवैधा-निक गतिरोध की 'ल्थित्ति 


अदयसाफ दाध्यडक धयादाा सपपभात दायर पकापकाक्ष धाजादाय स्ामया खाक दया धययाकाड उंकपंजा दैग्रपााव पायणददत बाायवाक पा्ादश/ पकादाशक् फराथप्स शकदाएफ वथापरथ। शाा्थफ, सजकाएक भकजायान चडाछफ ब्ेदादा तफाधपय+ पयन्रदण ताप: चाएकाड फ्यक्कक 





 9359 के समाप्त होते-होते यह स्पष्ट होले लगा कि 955 का अधि- 


नील जी कटनी जी 3» कल पल 2 सनक 2 सी 6 अपर कक नल रज- लकी न पता 5 3 काजल जज कक न प् हक जी 2 3०5 ७उ३5 चर 


नियम उन संवैधानिक समह्याओं का समाधान नहीं करा सकता था जो अचानक 
उत्पन्न हो गयी थी । दत्तरे प़ाब्दों में ही 955 का संविधान निरर्थक सा 


दिखाई देने लगा था और इसके स्थान पर कोई नया अधिनियम या संधिधान 





बनाने की बात आरम्भ हो गयी । ऐसा इस कारण हआ क्योंकि ॥955 के. 
अधिनियम में वर्णित संघीय योजना सभी पक्षों द्वारा नकार दी गयी थी हि 
तथा अस्वीकृत कर दी गयी थी | संघीय व्यवस्था के अन्त 
955 के संविधान की केन्द्रीय प्रणाली 








का अर्थ यह हआआ 





कैवल कागज में ही बनी रही । [.. । 











उत्ते लाग नहीं किया जा सका | इसके अतिरिक्त जब काित के मंत्रिमण्डलों 
ने त्यागपत्र दे दिया तो प्रान्तीय शासन व्यवस्था के कारगर होने पर भी 


प्रश्न चिन्ह लग गया । मात्र तीन प्रान्‍्तों में, जो मस्लिम बहन प्राल्त ये, 





अर्थात्‌ बंगाल, पंजाब और स्िन्ध, कुछ सीमा तक उत्तरदायी तरकारें बनी _ 


हुयी थी। इस प्रकार एक संवैधानिक संकट की 'ल्थिति ।959 के समाप्त होते- 


होते दिखाई देने लगी जबकि केन्द्रीय शासन में कोई परिवर्तन नहीं आया 


और प्रान्तीय शासन कारगर होता नहीं दिखाई दिया । 


प्रा्नन यह था कि द्वितीय महायद्वध आरम्भ हो जाने के पाचात्‌ 


हर . भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार कि प्रकार से आगे बढ रही थी 2 
रा इस विषय में निर्णय लेने भें वायसराय ने अति शीघ्रता की और उत्तने बिना * 
हा किसी हिचक के यह घोषणा कर दी कि भारत को यद्व में सम्मिलित किया क्‍ ५ 

जा रहा है | जिस दिन द्वितीय महायद्ध प्रारम्भ हुआ उत्ती दिन रात को 2 

क्‍ . की गयी वायतराय की यह घोषणा कांज़ेस के लिये शक छुनौती थी क्‍यों वि ० | क्‍ 

न तो काग़ेत नेताओं ते कोई परामर्श किया गया और न केन्द्रीय विधान- रा 

कमरा ते | वायसराय यह चाहता था कि घोषणा कर देने के बाद वह काग़ेत... 


नेताओं ते अनमोदन प्राप्त करेगा और इसी दृष्टि ते उसने तरत्त गांधी जी... 


ते शिमला में भेंट की । इसी ते यह प्रद फजित हुआ कि 
और नेहरू के बीच में आगामी रणनीएगि 






मर मदर कफ लक असर कलर अप फल कल कद करत मदन रन मर जो अर लक 














किन 
ध्जा 





क्योंकि जहाँ एक ओर गांधी जी तरकार के प्रति पर्याप्त नरम दिखाई दिये 

वहीं नेहह सरकार को पहायता देने के पर्व संवैधानिक पारिवर्तनों के विषय... 
में स्पष्ट आश्वासन चाहते थे | गांधी जी का कहना था कि उनकी तहा 
भूति ब्रिटेन तथा फ़रान्त के प्रात्ति थी और अपने पत्र हरिजन में उन्होंने स्पष्ट लिखा | 


ढँ 


सहान- 








जो भी सहायता ब्रिटेन की की जाय, वह बिना शर्त की जाय ।" यह एक... 
प्रकार ते काठ़ेत की परम्परावादी नीति का अनुत्तण था जिसके अनुसार | 
कठिनाई के समय 'ब्रिटिश सरकार की सहायता करने की कांग्रेस की नीति थी, 
परन्तु जवाहरलाल नेहरू को यह नरम नीति पततनद नहीं आयी और उन्होंने 


तर्क दिया कि कांगेत्त शर्तों के साथ ब्रिटेन की सहायता करे । नेहरू का दष्टि- हे 





कोण भावनात्मक न होकर व्यावहारिक था और उन्हें यह स्पष्ट दिखाई दे 


रहा था कि महायद्व लम्बे समय तक चलने जा रहा है जितमें कांगेस को तभी 





सहयोग करना चाहिये जब ब्रिटिश सरकार होस संवैधानिक उपाय करने को ह। 
तुरन्त तैयार हो । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध इतिहासकार * हा 
डॉ- एस- गोपाल का मत है कि कांग्रेस के दृष्टिकोण का निर्धारण "गांधी... 
जी ने नहीं बल्कि जवाहर लाल नेहरू ने किया ।"* झेसी स्थिति में कांग्रेस जा 
की ओर से यह कहा गया कि कांग्रेस उत्ती स्थिति में ब्रिटिश सरकार को... 





सहायता कर सकती थी जब युद्ध के उद्देशयों को घोषित किया जाय और. 
जिन उद्देषयों के लिये ब्रिटिश सरकार युद्ध कर रही थी, उन्हें भारत में... 


ठ्य में कहा कि 





भी लाग किया जाय । कागिस कार्य समिति ने शक व 








यह एक विरोधाभास होगा कि भारत ऐैमे यद्र में सम्मिलित हो, जहाँ दसरे 


स्वयं भारत में प्रजातन्त्र._. 


देशों में प्रजातन्त्र की स्थापना का प्रयास हो लेकि 








करते हुये यह कहा कि भारत को अविलम्ब एक स्वतन्त्र राष्ट्र घोर 


कर दिये जाय ।* कागगेत ने प्रथम लक्ष्य स्वतन्त्रता को बनाया और ॥939 से 


ही इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये संवैधानिक परिवर्तन की मांग की । समय- 


समय पर काज़ेस ने अपने इन उद्देश्यों पर जोर दिया । 


9फ५0 में रामगढ़ का काज़ित अधिवेशन 


$ फिपमथव धायपर० शावएक चालाएंक दफ्ययएड थार लाल धायआ धज्वाफक पबधफक व्यापार बरप्याय पकापरन फ्पायात एजपकय सदाफए0 छाए ब्या-० पाक पंप पपयाए पंकपामत दया पफदद्ाक व्यय इगादफ रज्ययोफ 


इन परिस्थितियों में मार्च ।9५0 में आयोजित रामगढ़ कांग्रेस... 


.. अधिवेष्ञन महत्वपर्ण 'लिद हआ | इस अधिवेपान भें एक और यह निरभिचत 


मे किस सीमा तक संघर्ष करना उचित होगा । मौलाना आजाद इन आ ध न ः । क्‍ ( 


अगैभाली/१क्कशशा: 


. लगाया जा सकता है | जित्में उन 


.. किया गया कि किन संवैधानिक उपायों पर जोर दिया जाय और दतरी 


और यह भी तथ किया गया कि ब्रिटिश सरकार ते टक्कर लेने के उद्देगय 





तेप़्ान के अध्यक्ष बने और आगामी अवधि में कई वर्षों तक उन्होंने कागेस की 


अध्यक्षता की | बदले हए वातावरण का' अनमान उनमे अध्यक्षीय भाषण से 








घत कर देना 


चाहिये और उसकी स्थिति भें सभी संभावित परिवर्तन यथाशीघ्र करने के उपाय... 


हॉने हाँ [ कहा - “भारतीय स्वतन्त्रता त्ताम्नाज्य- 











वाद की परिधि में नहीं रह सकती और औपनिवेशिक अथवा इसी प्रकार 
की कोई और [स्थित्ति त्ताम्माज्यवादी संगठन के अन्दर भारत में लाग होना _ 


हमें स्वीकार्य नहीं है । यह इस राष्ट्र की प्र 





€ूठा के प्रतिकल होगा और 
लम्बे समय तक भारत को ब्रिटिश नीतियाँ और अगर्थिक संगठन ते बाधे रखेगा।"“ 
इसके अतिरिक्त कांग्रेस अध्यक्ष ने यह प्राब्द भी कहे भारतीय संविधान स्वत्त्वता, 


प्रजातन्त्र और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर आधारित होना चाहिये 








है कि कांग्रेस अपने स्वतन्त्रता के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रही. क्‍ | 
थी | यही पर शक और महत्वपूर्ण बात कही गयी जो कांग़ेत नीति का. है 
.._ आधार बिन्दु बनी । एक. प्रस्ताव पारित करते हुये कांग़ेस ने कहा 5, 
. भारत के लोग ही अपने संविधान के स्वरूप का निर्णय कर सकते हैं | एक... 
हे संवैधानिक तभा द्वारा जो वयस्क मताधिकार पर आधारित हो |" पिछले 
वर्षो से कांग्रेस इस प्रश्न पर जोर देती आ रही थी कि उत्तकी मूमिका... 
शक सलाहकार की न होकर निर्णय करने वाले की हो । दूसरे शब्दों में 
काग़ित अधिवेशन ने यह मांग की कि भविष्य में जो भी संविधान बने, वह 





भारतीयोँ द्वारा उन्नी गयी सभा द्वारा बनाया जाय । इसमें किसी भी 





गोलमैज सम्मेलन के प्रयास को अस्वीकार कर दिया गया और यह भी कह 
दिया कि संविधान के निर्माण मेँ ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो । 
सिद्वान्तों पर अडिग रही थी। 








9५0 से ।9५7 तक कांग्रेस इन्हीं हर 











परयाधाक कायाबक पापा दादा सपयधाय पाधायाक धयादात पाक शामद्ाक 
चप्याया दाणवद+ धपरददय _सदायाएक व्यादपाद इंडाडजद, अधयकाए: शम्मापकके 
इिलमराक समय धाम धरा: पाया (हम शमामाया हरभाम साकार! पाभथमवा वलक सयवत शक, फरकजपत प्रभार टेट डर पााकाक अ्रषकमबनद+ भय अप्याजबत फधीपमपात प्रेणश्का॥+ चदातायातर दयप्रधयाक वलताइपान ताप फपफदात पा्माकमक, 


दितीय महायुद्ध आरम्भ होने ते अनेक गम्भीर संवैधानिक प्रशइन उठ... 
खड़े हुये । काठ़ित का कहना था कि जो प्रिटिश सरकार परे विश्व मेँ प्रजा- 
तन्त्र के पक्ष में और मानवाधिकार दिलाने के लिये युद्ध में सम्मिलित हुयी... 
थी, उते यह अधिकार भारतवात्तियों को भी अधिलम्ब देना चाहिये 
इतती लक्ष्य ते कांग्रेस ने मांग की 'कि ब्रिटिश सरकार स्पष्ट रूप ते घोषित 


करे 'कि "युद्ध के उतके लक्ष्य क्या है, प्रजातन्त्र, समाजवाद और नयी व्यवस्था... 


के विषय में विश्ेष&्प ते उसके क्या विचार हैं ३ उन्हें भारत में किस प्रकार 


लाग किया जायेगा और वर्तमाम अवधि में लाग किया जाय ।"” कांगेस ने 


. ब्रिटिश सरकार ते पछा कि "क्या वह साम्राज्यवाद की समाप्ति के लिए 


तैयार है और भारत को स्वतन्त्र राष्ट्र का दर्जा देगी | एक शेसा' स्वतनत्र 


राष्ट्र जिसकी नीतियाँ उत्तके नागरिकों द्वारा तय की जाय । इस चक्‍्तव्य में हे 


.. काग़ेत ने अपना मत व्यक्त किया - “वास्तविक परीक्षा किसी फिद्वान्त की. 


यह होगी कि इन्हेँ अभी किस प्रकार लाग किया जाता है क्योंकि वर्तमान 
का सिर 
करेगा. |"? जवाहर लाल नेहरू लिखते हैं कि उस समय भी "हम इच्छुक थे 

सम्मिलित 





रब 


. कि कोई शेसा मार्ग निकल आये जिससे हम लोग युद्ध प्रयात्तों में 
हो और जन 


व इच्छा को माना जाय ।॥"? कांज़ेस के वक्‍तव्पों 








उत्ताह को प्रेरित करें तथा साथ ही हमारी स्वतन्त्रता 











ही हमारे आज के कार्यों को दिशा देगा और भविष्य को इंगित का 


मे. 3 री तह कलर जैक जी फ : अलसी... किक कि लि; अस-औी 342 अष्कीअर अल 2- 7 0. कर अर 42. 2 “37 ल जे १०)..." ॥बलीलित.- लीक: 


बता प्राण्ति 


मे तथा के जवाहर लाल. 


>िलटीफणयट आतग8५: परीकोण परत आए 7 कक डतजचसआाज पल, पड थक था 














उत्पात 





सायध्ाधथरकावभवानमपापपन+धाप प्यास भरना ५५4८८ उप पपाशाधपबा सबका उन्ान को बाधा कांप सकल क 


मा न मम 





की ओर ते तरनत आवश्यक संवैधानिक उपाय किये जाय, नीतिगत घोषणाएें 





की जाय और ब्रिटिश सरकार यह आग्रवासन दें कि वह भारत को स्वतन्त्रता 

देने को तैयार है | कांग्रेत तत्कालीन उपायों और दरगामी उपायों पर आधा- 
र्नत परिवर्तनों की मांग कर रही थी तथा ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार 
युद्ध के समय कोई नि्णायक संवैधानिक पारिवर्तन करने के पक्ष में नहीं थी । 


फरवरी ।990 मैं भी तत्कालीन वायसराय ने भारत सचिव को गोपनीय ढंग. 





....._ ते यही लिखा कि अभी यही उचित होगा 'कि "वर्तमान समय में हम चुपचाप ल्‍ 


.... कथन यह स्पष्ट करता है कि यद्ध आरम्भ होने के छः महीने बाद भी वह 


..... वायतराय ने स्वैधानि भक 





... बैठे रहें और कांग्रेत के पीछे दौड़ने का उपक्रम न करें ॥" 7 वायसराय का यह ह का 





. परम्पटागत नीति का अनुस्तण कर रहा था और युद्ध के समय उठाई गयी... 0 | 


कांग्रेस की मांगों के विषय में निर्णय करने में अक्षम था अथवा उसने निर्णय 


धधपरराालदालफारडहरारइक कक ससवाय पाप घकादददत्यअधानातापरपररपाएटसयमलसस पर ध्कर पक 


करने की आवष्चययकता अनभव नहीं की । 


अगल्त ॥9५0 का प्रल्ताव कागैस द्वारा अस्वीकत 


चाय (576 कप्णदाक गया ध्रदाइक्७ सषगापत छाए फिथायक प्रधधाक दणयायकी साण- चदावकात शमयद्राक मराक्षणं+ फेशपमपंव एप्प कायादकक चंगायाद खफमपण चयलायक्त पाया सदा पम्यापाक परादकत पाकर सयकपदा। लप्जपापत दृपयायाए पापा+ चरधक्षयओ शफ्ा्रिक वदापा संप्रस्रक ध्रपमाआफ प्रददाएक, 


'तयेसाउंसपकाशय 


महायद्ध आरम्भ होने के प्रायः एक वर्ष परचातृ अगस्त 9५0 में 


उपायों गा याँ के विषय में एक आधिकारिक घोष्वणा' की । 














जिले अगस्त घोषणा कहा जाता है | इत घोछणा की पृष्ठभूमि पर विचार 
करते समय यह उल्लेखनीय है 'कि अंग्रेजों के लिये संकट बढ़ रहा था | महायुद्व क्‍ 

तीय .. 
महायुद्ध को ठीक ते तंवालित न कर तका तो उसने त्यागपत्र दे दिया और... 
विल्ंटन चर्चित ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री बने । ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिये... 
कोई आशजाजनक स्थिति बनती हुयी नहीं दिखाई दी थी क्‍योंकि विन्‍्सटन..... 
चर्चित प्रातिक्रियावादी व्यक्ति थे । ताम्राज्यवाद के पोषक थे और उनके नेतृत्व... हर 
मैं स्वैधानिक सुधारों की अधिक आशा नहीं की जा तकती थी | तत्कालीन 





में उत्तती कठिनाड्याँ बढ़ रही थी और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री' जब 'द्वि 








स्थिति का विवेचन करते हुए जवाहर लाल नेहरू ने कहा हैं - "उनके नेतृत्व 


में हम ब्रिटेन से अधिक आशा नहीं कर सकते थे ।" |! इस रै।जनीतिक परिवेश... 








में गवर्नर जनरल की घोषणा से कोई बड़ा संविधान होने की आशा नहीं थी । 5 


फिर भी यह घोषणा इतलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि काज़ेस और ब्रिटिश सरकार कप । क्‍ 
के बीच / बढ़ते हुए मतभेद को द्रा करने का यह कमजोर उपाय सिद्ध हुआ। । 
एकऐसा उपाय जो चतुराई से भरा! हुआ था, जिप्में स्ता्नाज्यवादी ब्रिटिश 
शक्ति की चालाकी दिखाई दी, स्वार्थ दिखाई दिये | ईमानदारी नहीं ।_ 
यह पहला संकेत था कि ब्रिटिश सरकार संवैधानिक प्रश्न को मुलझाने के स्थान हट 
.. पर उलझा रही थी । कगग़ैत के विरोधियों का मनोबलत्न बढ़ाकर भारत पर क्‍ । । 
करने की कोशिश कर रही थी। पी मम 
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अगस्त घोषणा के द्वारा वायततराय ने यह प्रस्ताव किः 
की समाप्ति के पश्चात्‌ जितनी भी जल्दी हो सकेगा भारत को डोमिनियन 
स्टेटस प्रदान करा दिया जायेगा अर्थात्‌ उत्ती प्रकार का शासन भारत में भी 
नाग होगा जैसा आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि उपनिवेशों में लाग था और 


जिसके विधय में प्रायः चर्चा दो द्वाकों से की जा रही थी। इस घोषणा का 





 दूत्तरा महत्वपर्ण पहल यह था कि वायसराय ने यह स्वीकारा कि यद्ध की 


तमाएिति के पाचात्‌ यथाशजीज्र एक प्रातिनिधि संविधान निर्माण संस्था का गठन 


किया जायेगा | अगस्त घोषणा का यह महत्वपर्ण अगर था कि भावी संविधान 


.. के निर्माण का उत्तरदायित्व केवल भारतीयों को सौंपने की नीति स्वीकार 
. कर ली गयी । लेकिन अगस्त घोषणा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 
ऐसी संविधान निर्माण संस्था एक प्रकार का गोलमैज सम्मेलन होगा अथवा 


_पर्ण रूप से संविधान सभा । 


इन दो महत्वपर्ण संवैधानिक निर्णयों द्वारा कुछ सीमा तक कांग्रेस... 





के विरोध को शान्त करने की कोपिया की गयी परन्त जैसी कि ब्रिटिश 


नीति थी तथा जैता' कि संवैधानिक उपायों के ताथ हमेशा किया गया, कांग़रेत रा 


.. के विरोधियों को भी उत्साहित करने में कोई कतस्तर नहीं छोड़ी गयी 
यही से वह दर: खदायी अध्याय प्ररू हआा जिसमें कांग्रेस की संवैधानिक मांगों 





. का मुकाबला करने के लिये राजनैतिक शक्क्तियों में फूट डालने 
मा घी. गयी । इससे 








भी कांग्रेल का दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार के 


क्री नीति अप- 
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णगातार कठोर होता गया' | अगस्त घोषणा में यह कहा गया कि “ब्रि 
तरकार कभी ऐसा नहीं सोच सकती कि वह ऐैस्ी सरकार को भारत की 
शान्ति एवं व्यवस्था का उत्तरदाधित्व सौंपेगी, जितमेँ भारत के राष्ट्रीय 


जीवन के लिये ग्रक्तिशाली तत्वोँ की भागीदारी न हो । इस घमाव- 





दार प्ाब्दावली के द्वारा माल्लिम लीग, अल्यतंख्यकों और राजा-महाराजाओं 


की यह विश्रवात्त दिलाया जा रहा था कि उनकी इच्छा के बिना ब्रिटिश 


तरकार काग़ेस की मांगों को नहीं मानेगी । कांग्रेस की राजनीतिक शक्ति 


को कमजोर बनाने और भारत पर अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए उंगेजों पं ः ह 
5 | ने काज़ेत विरोधी शाक्तियों को बढ़ावा देते का क्रम लगातार आगे भी जारी के 


5 शा 





यह तो हरगामी' सज्ञाव थे जिनकी छाथा तत्कालीन राजनीति 


पर पड़ रही थी, परम्त इसके अतिरिक्‍त कछ तात्कालिक संवैधानिक 











३७९०३ कप८र2कर॥ कद पाकर पपय तप अर पर पकपकर एधयासंअलफयड5:पाउ सच उकाक<रया क्र कलटपपपकपपकपप८ न यम 


को बताया गया जिनमें दो भुख्य थे प्रथम - वायततराय की कायकाएिण' गे क्‍ मकर । 


का चिल्तार करके प्रतिनिधि भारतीयों को इतमें सम्मिलित किया जाय 
.. और द्वितीय यद्द सलाहकार समिति का बम राज जनैतिक नेताओं, देशी 
5 रे "रियासतों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाय । 





गा पड उचित 


[94५0 की मा के प्रस्तावों द्वारा अपनी आपात्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रकट 








तर्बप्रथण, उसने भारत को अविलम्ब स्वतन्त्रता न देने की 'ब्रिटिश-नीति का. हि 


विरोध किया | यह ध्यान देने योग्य है फकि कांग्रेस कार्य तमिति ने स्वतंत्रता 





केअधिकार को एक "प्राकृतिक अधिकार" माना अर्थात्‌ स्वतः प्राप्त होने वाला. 


अधिकार | इन्हीं प्रस्तावों में कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस के पद को छत के द 


त्ताथ दिये जाने की नीति को अल्वीकार किया क्योंकि इससे भारत को अन्य 
ब्रिटिश उपनिवेश्ञों के समान समानता का दर्जा नहीं मिल रहा था। कार्य 


तमिति का कहना था कि भारत का प्रशासन साम्राज्यवादी सत्ता के अधीन 


.. चलाने के पक्ष में वह नहीं थी। कांग्रेस ने इस नीति का भी विरोध किया कि हा 
.._ विभिन्‍न अल्पसंख्यकों को अनावश्यक बढ़ावा दिया जा रहा था । 7 यह हा 

. 'विचारणीय है 'क्वि काग्रेस ने मूल रूप ते अगस्त प्रस्तावों को क्‍यों अस्वीकार 

.._'किया ३ तत्कालीन प्रस्तावों के कारण अथवा दरगामी संवैधानिक उपायों के 


कारण । इतके उत्तर में यही कहा जा सकता था 'कि कांग्रेस ने दृरगामी लक्ष्यों. 


पर अधिक जोर दिया और वह किसी हशैसी योजना को स्वीकारने के पक्ष में 
. नहीं थी जितके द्वारा मल संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति न होती हो। 








भावी इतिहातप्त के लिये ये वर्ष महत्वतपर्ण वे और आरम्भ 











हे ही यदि ।| 


त्तौ हा कांग्रेतल और ब्रिटिष्ता सरकार के लिये 





'सासमस्ारसरवरकायाप एसमप जता प सदर उ अप पकााउ उस्पेनत का पथ <२भ सादा ९+१ (व सहव दा वन पल 


हक उरधसिटपरसलससलाकरर2 कपल 225 परत 














..._ भारत आये और उन 


2  #“) ८. 
ही ली ५ 


तरकार ने उत्त अवसर को स्रो दिया जब वह युद्ध प्रयाप्तों के लिये कांग़ेस क 





सहयोग प्राप्त कर सकती थी ॥"* मौलाना आजाद ने भी मत व्यक्त किया 
है कि स्वतन्त्रता की कांग्रेल की मांग और कार्यकारिणी 





कोई भैल नहीं था' और इस कारण 
 पछ्िद्र हआ 





_क्रिप्स मिशन योजना और कांग्रेस दष्टटिकोण 


इकवाक0 शा पशकएए३ पचकाक तवजागा] अदा शा: ब्ध्यजयाफ कंयागदात ध्यग्रप श४३०७ प्रकाफपकक परपाभजथ बापाप्रया+ बचाया वाफकपक 0७ढा0- अा्राधता पवा्कटाक वादप्रात वाभतातात बैप्पाजाये! पपाभायत धरती नवजफाए, धादाव/७ साय प्रंशाएा७ क्ाफपादा परोगायाक सप्रताक शतक, 


.._ 22 मार्क।॥9५2 को यद्व मंत्रिमण्डल के ब्रिटिश सदस्य स्टैफ्ड क्रिप्स 





होने काज़ेत तथा अन्य दलों के नेताओं से तत्कालीन और 


संवैधानिक पररिवर्तनोँ के सम्बन्ध में लम्बी वार्ता की | वे लगभग 





 हरगागी 


तीन सप्ताह भारत में रहे और उच्च स्तर पर वार्ता का क्रम बनाये रखा। 


.. प्रथम विचारणीय प्रश्नन यह है कि द्वितीय महायद्ध आरम्भ होने के 








अन्य भारतीय नेताओं ते प्रशासनिक तथा संवैधानिक पारिवर्तनों 


बार्ता करे की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों ब्रिटिएाँ मंत्रिमण्डल के एक 





| अगस्त समझौता' प्रायः शक दिखावा ही 











हे 
| 
५. हैँ 


न 
53335 >> 


अलित' 


ह्ये अनेक प्रइनों' की चर्चा ते यह सिद्ध किया जा सकता है कि क्‍ 






जी 
मजबूरी में विंसटन चर्चित ने क्रिप्स ममिष्नान को भेजा । वार्ता' करने की | 2 
उत्की परिधि निश्चित कर दी | युद्बोपरात्त पारिवर्तनों की आशा दिला- 

कर भारतीयों के प्रतिरोध को शान्त करने के प्रयास किये और साथ ही वह क्‍ 
_त्ताम्जाज्यवादी हथकण्डा' भी अपनाया, जिपमेँ भविष्य की वार्ता करते समय 


भारत के मी पक्षों और दलों को सन्‍तष्ट करने की बात आरम्भ ते कही 
जा रही थी। 


द किप्स मिज्नन को भेजने की विवशता यह थी कि पूर्व की ओर ते... 
. जापानी सेनायें दक्षिण शज्िया पर अधिकार जमाने के बाद रंगन तक पहुँच गयी... 
थी और किसी भी समय भारत की पूर्वी त्तीमाओँ पर खतराः उत्पन्न कर 


सकती थी। जापान के युद्ध में त्ताम्मालित होने के कारण एक के बाद एक उत्ती 





'विजयों के परिणामस्वस्य द्वितीय महायुद्ध भारत की त्तीमाओं तक पहुँच गया 
था । अतः यह अनुमान किया गया कि इत कठिनाई के समय 'ब्रिटिश सरकार 
को भारतीयों के सहयोग की अपेक्षा थी और उनका सहयोग पाने के उपायों. 
के रूप में क्रिप्त मित्रान भारत आया । ब्रिटिश सरकार की एक और चिवशता हक 


हा यह थी कि उसके सभी सहयोगी देशों ने आग़ह किया कि भारतीयों को 








हे 


संवैधानिक समाधान के लिये वातायें आरम्भ की । 


स्टैफर्ड क्रिप्त, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, जवाहर लाल 


नेहरू, गोचिन्द वलल्‍लभ पन्‍त आदि तभी प्रमुख कांग्रेती नेताओं ले मिने और 


उन्होंने उन प्रत्तावों का व्योरा दिया जो लेकरके आये थे और जिनके आधार... 


पर काग़ेत नेताओं से तथा' अन्य दलों के नेताओं ते वार्ता की गयी । क्रिप्स है 


के मुन्नाव दो प्रकार थे - एक दरगामी प्रस्ताव जिन्हें महायद्व के पा्चात्‌ 
अपनाया जा सकता था और दतरे रैसे प्रस्ताव जो तत्काल लाग किये जा 
सकते थे । दूरगामी प्रस्ताव छत प्रकार थे - प्रथम, एक नयी भारतीय यूनियन 


. की स्थापना जिते औपनिवेशिक दर्जा प्राप्त हो और अगर वह चाहे तो 


ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल ते अलग भी हो जाय । द्वितीय यद्व के उपरान्त शक हक 


संविधान निर्माण त्भा' की स्थापना जितसमँ ब्रिटिप भारत के अतिरिक्‍त देशी 


राज्यों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो । देशी राज्यों को यह अधिकार दिया हु 
. गया कि वे स्वयं अपने प्रतिनिधि मनौनीत कर सकते थे । तृतीय ब्रिटिश सरकार हे 


यह आश्वातम देने को तैयार थी कि वह इस संविधान सभा को इल प्रात के 


साथ मान सकती थी कि अगर जबिटिश भारत का कोई प्रान्त इस संविधान _ कर 


को अस्वीकार करें तो वह वर्तमान संवैधानिक प्रणाली को बनाये रख सकता 
था । प्रान्तों को ता म्मलित होने या न सम्मिलित होने के अधिकार देने 
हा की 'बिटिश सरक 





ग़र सहमत थी। 





धरपारतसबकसस 














.. ने तुरन्त सन्देश भेजकर इस प्रस्ताः 


₹न्‍हु मुख्य विचार-विमर्श तत्कालीन संवैधानिक पारिवर्तनों के तम्बन्ध में... 
हुआ और कक्रिप्त-मिश्नन की सफलता या असफलता इसी पर लिर्भर 
में काग़ेसत कार्य प्तमिति ने अपने प्रस्ताव में भी कहा सब 





वर्तमान पर नि र्‌ 
आर रोल 
र रहा था और तात्कालिक पारिवर्तनों पर समझौता न होने के कारण 


वातायिं भंग हो गयी । अतः यह विचारना होगा कि तात्कालिक संवैधानिक 
परिवर्तनों का केन्द्र-बिन्द्र क्या था ९ मुख्य वार्ता इत प्रश्न को ले करके हयी हि 

कि वायतरक्य के कार्यकारिणी पारिषद्‌ के स्वर्प में परिवर्तन किया जाय । द 
भारतीयों को छ्तमें सम्मिलित करने का अवस्तर दिया जाय और “नयी उठयव- है 
कक स्थार्यें" इस प्रकार की जाय जिससे कार्यकारिणी मंत्रिमण्डल के समान कार्य कर 


5 | 6 
. सकें । 7 सर्वप्रथम केन्द्रीय स्तर पर काग़ित को सम्मिलित करने और गवर्नर 


जनरल की कार्यकारिणी परिषद्‌ को मंत्रिमण्डल का स्वरूप देने पर गम्भीर 
वार्ता हुयी । वातार्थें इसके आगे भी बढ़ी और नौ अप्रैल ।9५2 को क्रिए 





यह भी स्वीकारने को तैयार हो गया कि रक्षा विभाग किसी भारतीय को ह ;, 


साँप दिया जाय | जब यह सचना' गर्वनर जनरल और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को | हक 


मिली कि स्टै्फर्ह क्रिप्स रक्षा विभाग किसी भारतीय को सौंपने को तैयार 


हो रहे हैं तो उन्होंने इतका विरोध किया | अन्ततः ब्रिटिश प्रधानमन्त्र 
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सहारा कर लेकर चल सतसव5 ८ कथा उतर 





हुये दष्टिटिकोण को देखकर कांग्रेत नेता वार्ता ते हट गधे 


इन परिस्थितियों में फक्रिप्स मिशन असफन हो 


गया तथा प्रायः सभी 
राजनीतिक दलों ने इसके सुझावों को 





053 कार कर दिया' | जवाहरलाल 
नेहरू किसी न किसी समझौते के लिये पूरी! तरह ते तैयार थे और फासिस्टों: 


के विरोध मेँ ब्रिटिश सरकार को सहायता देने को तत्पर थे |0 जवाहर 


ताल नेहरू को उत्त तमय ज्ञान नहीं हकआ 'कि -्िटिश प्रधानमन्त्री के हल्तक्षपः 
के कारण वातायिं भंग हो गयी थी । लेकिन फिर भी उन्हें अनमान तो हो 


गया कि आनितिम समय में अचामक कोई कठिनाई उत्पन्न हो गयी | वाताओं' 


के बारे में जवाहर लाल नेहरू का |5 अप्रैल 





 तकता है | यह इस प्रकार था - 


आरम्भ ते क्रिप्स ने यह बताया था कि उप्तका विचार शक प्रकार 


के राष्ट्रीय मंत्रिमण्डल् के निर्माण का था जित्में वायसराय की भमिका- 
तंवैधानिक अध्यक्ष की' हो' सकती थी. जिल प्रकार राजा की होती है और 


तारी वाता का केन्द्र रक्षा विभाग बना । बाद में क्रिप्स ने कहा कि सामहिक 


.. उत्तरदागशयत्व प्रदान करते समय राष्ट्रोय मंत्रिमण्डल संगठित नहीं किया जा 


तकता था और न ही वायतराय के निषेध 





धिकार के बारे में कोई आपइवासम 
द्विया जा ज़कता था। यह क्रिप्स की आरम्भिक 





था । इसे राष्ट्रीय सरकार कहना सम्भव नहीं था और न इससे 
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[9५2 का एक अंश उद्धृत किया जा 


























होता |? जवाहर लाल नेहरू के इत्त पत्र ते यह सिद्ध होता 
नेताओं ने यह अनुभव किया कि क्रिप्स उन्हें धोखा दे रहा था अथवा केवल 
बातें बना रहा था। लेकिन बाद मेँ जो तथ्य उपलब्ध हुये हैं उसते 
कि क्रिप्स ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के हाथ में एक खिलौना सिद्ध हुआ | विंसटन ः | 
_ चर्चिल का ग्यारह अप्रैल का पत्र उत्के लक्ष्यों को स्पष्ट करता है “डक्रिप्स को ० 
भारत भेजकर हमने यह सिद्ध कर दिया है कि किसी समझौते के लिये 3ग्रेजों की रे | 
'कितनी अधिक इच्छा थी। सम्पूर्ण ब्रिटेन तथा अम्रैरिका में इसका प्रभाव हमारे. 


'लिये लाभप्रद रहा ॥"“? 





प्रकट है. 








द्वितीय महाय॒ुद्ध के समय यह एक प्रयाय किया गया था जो असफल... 


_ अवधय रहा परन्तु जित्में ब्रिटिश नीति के वे जहरीनि सिद्धान्त के आसार 








'दिख्लाई देने लगे जिनके कारण अन्ततः भारत का विभाजन हुआ क्योंकि हा ल्‍ 
क्रिप्स मित्रान का सबसे खतरनाक सिद्वान्त यही था कि प्रस्तावित संघ मेँ... । ॥ 
किसी भी प्रान्त, किसी भी द्वेत्र या किसी भी देशी राज्य को उसकी ः 
इच्छा के बिना सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। कग़ित ने राष्ट्रीय... 

: एकता के॥ 3०3 38 इस गंभीर चुनौती को आवश्यक समझा और अपने प्रद्ताव पर 


. मैं इसका विरोध किया । कांग्रेस ने 





क्रिप्स भितश्नन की छ्म्त अवधारणाक! 





.. छुली चुनौती थी। 


भारत की स्वतन्त्रता के प्र तरह ते क।८ 'ेबद ० कप 














एष्ट्रीय एकता के प्रति और इत एकता को तोड़ने के कित्ती भी प्रय 
तोचना' ही उत्तके लिये कष्टदायक होगाः |" 





।9५5 का पिमला जमझ्ञौता - द्वितीय महायद्र की समाप्ति के 
प्रचात्‌ यह आशा की जा रही थी कि बिटिय सरकार की ओर से 
तंवैधाननिक पारिवर्तनों के नये उपायों का पल्लाव दिया जायेगा | इत और ऐ 


पहला प्रयात्न पिमला सम्मेलन के हारा हआ | वायतराय लार्ड बेवेल ने एक 


घोषणा करके विभिन्‍न राजनीतिक दलों को पिमला में शकत्र होने का निमंत्रण 


दिया । इनतत प्रकार जो सम्मेलन जन-ज़लाई उनन्‍नीत सौ पैंतालिस को शिमला 
..मैं आयोजित हुआ, उसे शिमला सम्मेलन कहा जाता है । यह सम्मेलन कछ 
... गीघ्चता में बलाथा गया और उत्त समय के वायतराय बेवेल ने परिस्थितियाँ 


के आकलन में वह चतराई नहीं दिखाई जिसकी आशा की जा रही थी | 


तम्मेलन के पर्व वायतराय ने शक घोषणा करके इस सम्मेलन के उद्‌- है 


देपयों को स्पष्ट किया और उतप्त समय के भारत सचिव ने भी णशिमला' सम्मेलन 


के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला | लेकिन यह सम्मेलन आरम्भ ते ही कुछ 





..यद् का अन्त हो चका था और वातावरण वार्ता के अनकल था । लेकिन 


कि भी ब्रिटिश सरकार के प्रतिति तिनिधि “धियों और वायप्तराय ने जो वक्‍तव्य दिये 








लि ४: 
नाइयाँ में पैस गया । कांग्रेस के सभी चारिष्ठ नेता लम्बे समय के बाद कारा- जे 


वाल ते मकत किये गये थे । भारत छोड़ों आन्दोलन की समाणित हो वकी थी ४ 





उसे पंधलसारच्पल काला हज उसचारपपाधतपपरादवकरइकउचदापाउत कर 

















.._ यदि केवल दो ब्रिटिश सदस्यों के अतिरिक्त वायसराय की' कार्यकारिणी में 


.._ यह हुआ 'कि तथाकथित नीची 


23]. 


उनतते स्थिति छुलज नहीं सकी | वायतराय की घोः 





प्रणा' में स्पष्ट रूप से 
कहा गया था 'कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक मतमैदों 


पाहती थी। भारत को स्वशातन प्रदान करने की इच्छा भी 





का समाधान 





ब्रिटिश सरकार 

ने व्यक्त की । यहाँ तक तो इसके उद्देश्य सर्वथा उचित ये । इसके साथ- क्‍ 
त्ाथ यह भी कहा गया कि वायतराय की कार्यकारिणी परिषद्‌ का विस्तार 
किया जायेगा | केवल वायतराय और तलेनापति को छोड़कर इसके सभी सदस्य का ल्‍ 
भारतीय होंगे | यह एक उल्लेखनीय पेशकश थी क्‍योंकि लम्बे समय से वायसराय 
की कार्यकारिणी में भारतीय राजनीतिक दलों के नेताओं को सम्मिलित किये 


. जाने का विचार किया जा रहा था। यह एक स्वागत योग्य कदम होता ॥ 





. सभी सदस्य भारतीय होते । '्रिटिशा प्रस्तावों मेँ यह प्रस्ताव सबते 'विवादा- 
स्पद सिद्ध हुआ कि अलग-अलग वर्गों, जातियाँ के कितने प्रतिनिधियों को किस न्‍ 
राजनीतिक दल का प्रतिनिधि मानकर गवर्नर जनरल की' कार्यकारिणी में सम्मि- 
हे 'लित किया जाय । इती त्मय हिन्दुओं और हिन्दुओं को विभाजित करने 
की नीति भी दियाई दी क्योंकि वायतराय की घोषणा में उच्च जाति क्‍ ] 
. के हिन्दुओं को अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात कही गयी । इसका अर्थ हा 
क्‍ जाति के प्रतिविधियाँ को अथवा शोष्ि 
कप तन निधियों को अलग से वायतराय की परिषद्‌ में सम्मिलित करने की 
रोध किया और | रे . 
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_-त्त वर्ग 











३" ४ पोजना वायतराय के मस्तिष्क में थी | कांग्रेस ने इसका 











(शमला' सम्मेलन की तफ्लता पर पहला प्रश्नन चिन्ह इसी कारण लगा | 





शिमला सम्मेलन के समय दूततरा| विवादास्पद प्रश्न यह उठा कि 
मर्सत 








देकर कहा' कि वह ज्भी जातियों तथा सम्प्रदायों की संस्था थी और जो भी 


उसके सदस्य वायतराय की पारिषद्‌ में शामिल होंगे । वे त््री तम्प्रदायों 
जातियोँ और ज्ञामाजिक वर्गों के हो सकते थे | मौलाना आजाद स्वयम्‌ 

इत तमय काग़ेत के अध्यक्ष थे और कांग्रेस यह नहीं मान सकती थी 'कि मसलमानों 
का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग करे और काग़ेस को किसी भी तरह से 


. कैवल हिन्दू संगठन कह दिया जाय जैता कि मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मद अली 


३० _जिन्‍ना चाहते ये । मुस्लिम लीग के इत्त नेता के अड्धियल दृष्टिकोण के कारण, 


. कि मसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल मल्लिम लीग ही करेगी, शिमला सम्मेलन 
... बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया । 


शिमला सम्मेलन ते यह प्रकट होने लगा कि किसी भी भावी संवैधा- 


. मिक योजना' के समाधान के समय माह्लिम लीग का दष्ट्टिकोण महत्वपर्ण होगा 


. और ब्रिटिश सरकार को भी इस सम्बन्ध मैं निर्णय करना होगा कि वह मुस्लिम ० रे * 


.._ लीग की मांगों के विषय में क्या दृष्टिकोण अपनायें ॥. 








सेनमारनों का प्रतिनिधित्व कौन करे और कौन न करें | कागेस ने यह जोर 
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घर्तन हो चुका था। 
ततमाण्ति के उपरान्त हुये आम चनावाँ मेँ िंस 





में आयी । ब्रिटेन में हुआ यह सत्ता पारिवर्तन इस बात का सूचक था कि. 





भारत में भी संवैधानिक परिवर्तन तीव्र गति से होंगे । स्वतन्त्रता की संभावना 

भारत में बढ़ी और कांग्रेल दल को' यह घिष्वास हो गया कि कोई निर्णायक 

. केंद्मम उठाने का अवसर आ' गया | बब्रिटिय्वा प्रधानमन्त्री एटली' ने पन्‍द्रह मार्च 

9५6 को कामन ज्भा में एक घोषणा करके संवैधानिक सुधार के विषय में महत्व- 
: पूर्ण निर्णय करने की क्षमता घोषित की । प्रधानमन्त्री एटली की घोषणा में दो | 

है .. महत्वपूर्ण वक्तव्य द्विये गये । प्रथम में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार यह स्वीकार _ 
. करती है कि भारत को पूर्ण स्व ह 











ततन्त्रता का अधिकार है और वही यह निर्णय 
करेगा. अथवा उत्त देश के लोग यह निर्णय करें 





गे कि भारत ब्रिटिश कामनवैल्थ में. | 
शामिल हो अथवा नहीं । इत प्रकार लम्बे समय ते कांग्रेत स्वतन्त्रता के जिस लक्ष्य... 


की बात कर रही थी और जिस पर लगातार जोर दे रही थी उत्ते वैद्वानितक 








_ल्वीकार कर लिया गया । 





ि यह बात कही गयी 





कि वायतराय ० 
. को यह अधिकार नहीं होगा कि बहमत की राजनीतिक प्रगति के विद्यार में 
..._ वह रोड्डा अठकाये । काग़ेस ने ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के वक्‍तव्य के इन दोनों 


प् हा गगत किया' और आशा की 











 भंज्ों का 





कि जो प्रतिनिधि मण्डल भारत आयेगा, 





प् संकाणकाेगलपाउाााभेलथकरककोसयनरपकार की सतत पाप कपथव मात तन 





जिस पुष्ठठभमि में कैबिनेट ममित्तान भारत आया उत्तका एक पहल और 


भी था। इस तमय तक कांग्रेस के प्रभाव को ब्रिटिश सरकार और वायसराय 
तभी ने अच्छी तरह ते समझ लिया था | भारत छोड़ो आन्दोलन के समय पर _ 


आन्दोलनात्मक संघर्ष कांग्रेल ने किया था | उत्ते यह सिद्ध हो गया था कि 





जन समर्थन उत्ते प्राप्त था और वह 'ब्रिटिश प्रशासन को चलाने व ठप्प करने 


की क्षमता रखती थी। स्वयं गवर्नर जनरल ने मार्च ।9५6 में स्वीकार किया ः हि 


कि "यह आवश्यक है कि किप्ती जन आन्दोलन की परिस्थिति न हो या कोई 


हे क्रान्ति न हो जिते आरम्भ करने में कांग्रेस सक्षम है और जिसका नियन्त्रण करने... 
.._ का हम दावा नहीं कर सकते ॥"““ दायसराय का यह कथन यह दर्शाता है रे 
.._ कि बदली हुई परिस्थितियों मैं 'ब्रिटिश सरकार को यह आभास हो घुका था... 


_ कि वह कांग़ेस की उपेक्षा करके मनमाने तरीके ते अपना साम्राज्यवादी प्रशासन... 


भारत में नहीं चला सकती थी। अतः कैबिनेट मिशन के सम्बन्ध में जो यह 
आशेका थी 'कि इतका झुकाव काग़ेस की और था तो इस कथन में केवल यही 
सच्चाई थी कि काग़ैस की शक्ति का आभात उसे हो चुका था और ब्रिटिश 


भरकार को भी । कैबिनेट मभित्नन के अगमन के समय भारत में प्रशातनन तनत्र 


अत्यन्त दीला हो चुका था। चारों और हड्ढतालें हो रही थी, विरोध प्रदान हे 


. हो रहे थे और ताम्प्रदायिक वैमनस्य की आशंका भी थी। शेसी स्थिति में 





.._ राजनीतिक 





समाधान करना ब्रिटिश सरकार को आवश्यक लगा |. । - है ० रा हा, 


ह्ह्कद्ा ज्ेपपतापधपक लटक समर कल लक नस कक पक पवन कम नकेल तिल सम म हर कक 





सलाएपाउल्बरतपप कर ् 


च्पलाउा्यपापमासू-पाकदाभपइलपससमाादायहप० चर परपत्र पंप तापयनापप स्व धर पाक ८ चपबप पत्ता उधा डक 








गॉलि कााक 


हर भ) 


पौबीत मार्च ते जुन 9५6 तक 'ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के तीन सदस्याँ 

ने भारत आकर भारतीय नेताओं से संवैधानिक तमस्या' के विद्यप्त में लम्बी 
वातायें की | भारत सचिव पैथिक लारेन्स, स्टैफर्ड फ्रिप्स और एलेग्जेन्डर - क्‍ 
ये तीन ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के सदस्य भारत में बातचीत करते रहे और गवर्नर ः 


जनरल को इत्त मित्नन का पर्ण सदस्य बनाया गया | 








जैसी कि आशंका थी मास्लिम लीग के अड्धियल दष्टटिकोण के कारण... 
राजनीतिक वाता' मेँ कोई प्रगति न हो सकी | अन्ततः कैबिनेट मिश्नान को 
अपने प्रस्ताव घोषित करने पड़े । ये प्रह्ताव कैबिनेट मिप्तान योजना कहलाये 


जिन्हें स्वीकारने अथवा अल्वीकारने का कार्य कांग्रेत और अन्य दलों का था। हे 


..._ कैबिनेट मिप्नन में ते प्रमुख प्रस्ताव किये गये | कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव... 


में कहा कि एक पथक्‌ माह्लिम राज्य की माँग अव्यावहारिक हैं | इस प्रकार 





मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर. हु 





दिया । इसके स्थान परा एक संघ के निर्माण का प्रस्ताव किया गया जितमें हा 
प्रान्‍्तों और देशी राज्यों को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव था। इस संघ | क्‍ 
को पयाप्त गक्तियाँ दी गयी और यह अधिकार भी दिया गया कि वह 


ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में रहे अथवा न रहे । 


क्षट्त योजना में एक अत्यन्त विवादास्पद प्रस्ताव भी था। अलग- 





तो को ए बी सी वर्गों में बांटकर इनके अलग-अलग समह बनाने का ० द 





... तभी राजनी त्तिक दलों के सदस्यों को सम्मिलित करने का प्ुस्ताव था । 


208. 


उत्ताव किया गया और प्रत्येक समूह को पर्याप्त अधिकार दिशे गये । 


तंविधान निर्माण के लिये वघल्क मताधिकार के 





अस्वी कार करा दिया गया और शक जतये फार्मूज़े के अनुस्तार संविधान निर्माण 


तथा बनाने का अधिकार दिया जिसमें सभी धर्मों, जातियों, वर्गों, क्षेत्रों आदि 





की प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया । 


छ््न इन प्रस्तावों के अतिरिक्त जो प्रायः दूरगामी प्रस्ताव कहे जा सकते 
हैं कैबिनेट मान में एक ऐसा प्र॒त्ताव भी था जिसे तात्कालिक प्रभाव से लाग 


किया जा सकता था | यह था - काम चलाऊ सरकार की स्थापना | जिसमें... 


. जो प्रान्तों का वर्गीकरण सुझाया गया था उत्तमें कही न कही 
अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम लीग की मांगों को स्वीकारने का भावना निहित थी 


क्योंकि इसके भाग ए में बम्बई, बिहार, सी-पी मढास, उद्दीजा और उत्त्तर 





देता थे । इतके भाग बी में परचिचमी ज्ञीमा प्रान्त, पंजाब और स्िध थे तथा 





गती मेंआत्ताम और बंगाल थे | स्पष्ट है कि बी और ती वर्मा में बहुमत 





प्रसलमानों का था और कैबिनेट मान के प्रस्तावों के अनुप्तार इन वर्गों को स्वतंत्रता धर 





“विंत संघ में सम्मिलित हो अथवा न ही । यह शक बहुत ही ४ गिदा का 


ते था जिसके कारण कैबिनेट मिशन के पृस्तावों को 





र॒ विवादास्पद सहारे 
काड्रैस ने अस्वी 





(कार कर दिया ।. साथ ही ताथ ये प्रस्ताव अध्यध्ट थे. जिनका ः : 








अलग-अलग राजनीतिक दलों ने अलग-अलग अर्थ निकाला । 


_अन्ततः काज़िस को अपना दृष्टिकोण निशिचत करना पड़ा और उलने 
संविधान निर्माण सभा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । इसका कारण बताते 
हुये कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि केन्द्रीय शक्ति को शक्तिशाली बनाने का 
पर्याप्त अवत्तर था। लेकिन कामचलाऊ सरकार मेँ सम्मिलित होने के लिये... ् 


'कांग़ेत तैयार नहीं हुयी । 


अन्तरिम झरकार का गठन 


सतर्क: बरोजदाप09 रा्यातता9 फरापतण॥ पाता 4#कराप0 काया), पाताकाकाक, बययाबाराभ चाएाकदा+ ह्रधदारफ पफपंगाफ अफपंपफ ता बद7000५ ६+८४क०७ एजफए७ धफाकबत दयवल्यया 


| 
29 जन ।9५6 को कैबिनेट भिष्ान के सदस्य तो लन्द्रम चले गधे | परर 
वायतराय के सम्मख अम्तारिम सरकार के गठन का प्रपरन लगातार बना रहा | 


बैवेल ने निर्णय कर लिया कि वह छ्न्न विष्यय में प्रमख राजनीतिक दलों को अवप्रय ल्‍ 





। 
तैयार कर लेगा और उत्तका कार्य उत्त तमय आसान हो गया जब काग़ेत अन्तरिम | 
तरकार के गठन के लिये तैयार हो गयी । अगस्त ॥9५6 को जवाहर लाल नेहरू 


ने कांग्री की ओर ते अपनी सम्माति वायसराय को बता दी ॥*“ 


दो सितम्बर |9५6 को जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम या रे 


सरकार का गठन कर दिया गया | इस समय तक जवाहर लाल नेहरू कागेल 







के अध्यक्ष बन गये थे और उन्हें ही अन्तरिम सरकार के प्रधान का पद तौंपा 


गया तथा छ्न्त अन्तरिम सरकार में बारह सदस्य थे, पाँच कांग्रेत के, एक अनुस का | 





. जाति का, तीन मुस्लिम सदस्य और एक सिक्‍्ख, एक 








. लघीला 


पहले तो लीग इस अन्तरिम सरकार मेँ सम्मिलित नहीं हुयी । बाद में 
मुस्लिम लीग के तदस्य भी अन्तरिम सरकार मेँ ्तम्मिलित हो गये और 


9५7 के मध्य तक अन्तरिम सरकार में कार्य करते रहे । 


अन्तरिम सरकार का गठन करके और सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्यकारिणी 


के कार्यों को भारतीय राजनीतिक नेताओं को सौंपकर ख्िटिश सरकार यह 


बताना चाहती थी कि वह वाह्तविक तत्ता भारतीयाँ को सौंपने को तैयार 
थी |। ॥9५6 के तमाप्तहोते*होते राजनीतिक वातावरण बहत कछ बदल चका 


था और एटली की सरकार द्वारा कुछ न कुछ संवैधानिक उपाय अपनाये जाते... 


.. का समय निकट आता जा रहा धा। 


अन्त मेँ यह कहा जा सकता है कि यद्व के पत्रचातृ बदलते हये राज- 


नीतिक वातावरण में तंवैधानिक उपायों का प्रश्न भी सभी के लिये सबसे 


महत्वपूर्ण प्रभ्न बन गया ॥ ब्रिटिश सरकार को इस विषय में पहल करने का... 


कार्य करना था जो उसने निरन्तर जारी' रखा | वायसराय को भारत में 


संवैधानिक पारिवर्तनों के लिये कांग्रित तथा अन्य राजनीतिक दलों को तैयार कहन। 
था और किसी भी वायसराय का उत्तरदायित्व इम्तलिये महत्वपर्ण था क्योंकि 


. उत्ी के द्वारा वार्ता को अन्तिम रूप दिया जा सकता था | कांग्रेस ने लगातार! 











रूख ग्रहण किया और तत्ता की ताक्निदारी के कार्य में तथा सत्ता ग्रहण 


करने के कार्य में उत्ते निरस्तरा सहयोग किया । कांग्रेस के सम्मुख शीघ्र ही यह 








| 





._ की एकता को बनाये रखकर स्वतन्त्रता प्राप्त की जाय अथवा देश के विभाजन 


2७3 


प्रश्न आया कि संविधान निर्माण करते समय उसके लक्ष्य क्या हो १ देश को 
स्वतन्त्र कित्त प्रकार कराया जाथ और किन छिद्वान्तों पर भावी संविधान 


आधारित हो ९ इन प्रप्ननों का समाधान करने के लिए ॥9%6 मेँ ही संविधान 





तभा का गठन हुआ जिसका विवरण आगामी अध्याय के अध्ययन का वचिद्यथ 
है| 


तत्ता हल्त्तान्तरण, देश की स्वतन्त्रता, राजनीतिक सम्राधान का 


प्रश्न जब कागेत्त के सम्मुख आया तो उत्ते यह भी निश्चित करना था कि देश. 





को स्वीकार करके स्वतन्त्रता के मार्ग पर अग्रतर होने का निर्णय लिया जाय | 
॥9%56 और ।97५7 में जी गंभीर संवैधानिक प्रश्न सामने आये, उनके विधषय में 
ब्रिटिश सरकार ने मध्य मार्ग अपनाने का प्रयास किया | तभी पक्षों को संतुष्ट 
करने की कोशिश उसकी ओर ते होती रही । 'किन्हीं कारणों ते संवैधानिक. 
उपाय 'किन्हीं सिद्वान्तों पर आधारित होने के स्थान पर अलग-अलग राजनीतिक < 
दलों, ताप्जाज्यवादी नीति के स्वार्थों द्वारा प्रभावित होते गये और अन्ततः | 
कागेस को कछठ रेति निर्णयों को स्वीकार करना पड़ा' जिन्हें वह सामान्य पारि- रा 
स्थिति में सम्भवतः न मानती । वाल्तविकता' कुछ भी रही हो, इन वष्षों में 
. लिये गये 'निर्णयों ने देश के भविष्य को लम्बे समय तक प्रभावित किया । 
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तन्दर्भ 


चावल दापनक दया फाप्ायाक, 


शक गोपाल, जवाहरलाल नेहरू, खण्ड एक, प. 250 


क्‍ वही र्प हट 5 | छः 


पदटामि सीतारामैयूया, हिस्ट्री आफ दि हृण्डियन नेश्ननल कांग्रेस 
घण्ड दो, पृ« ॥25« 


 इण्डियन शन्यअल रजिस्टर, |929., खण्ड दो. प्‌. 2॥५« 


ए तेन्टेनरी हिस्द्री ऑफ दि इण्डियन नेष्गनानन कांग्रेस, खण्ड तीन 
पु. 326« 

वही, पु. 3264 7 
बी. बी. मिश्रा, दि डण्डियन पॉलिटिक्ल पा्टीणि, पु 5५0« हे 
णवाहर लानन नेहरू, डिल्कबरी ऑफ इण्डिया, पुृ« ५28« 
वही, पृ« ५29« 


समित ज़रकार, माह ब्ृण्डिया, पल 376« 


जवाहर लाल नेहरू, डिल्कबरी ऑफ इण्डिया, पल पठ9 


ए« ती. बनर्जी, दि कांस्टीटयूडनल हिस्ट्रो ऑफ इण्डिया, खण्ड तीन, 


पु 222. द 
कही 5 220 55 


आए ती- मजमदार, हिस्ट्री ऑफ दि फ्रीडम मवमेन्ट इन इण्डिया 





गम नील कि आ 282 हक 
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22. 


पी 


ए. के. आजाद, इण्डिया विन्त फ्रीडम, पु. 68- 


मैनतेर्ग [तं+ |, ट्रान्सफतर ऑफ पावर, खण्ड एक, पृ. 636« 
पछुमित तरकार, माउडर्न इण्डिया, पु 587: 


शएसन गोपाल, जवाहर लाल नेहरू, खण्ड एक, पु 28/-282« 


_आए-जे. मर, चर्चित, क्रिप्स ऐण्ड इण्डिया, 959-995, पु-29- 
वड0 


मैनतेर्ग [मं | , ट्रान्सफ़ ऑफ पावर, खण्ड एक, पु 759« 


कांग्रेत कार्य प्तमिति का प्रस्ताव, ।। अप्रैचल ॥9५2, ए०शएम- जैदी ईस+ [ 
ए सेन्चरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन हृण्डिया« 


लेवल, वायपम्तराय जनरल, प« 2352« 


एछ. एम जैदी हँस | , श सेन्चरी ऑफ स्टेट क्राफप्ट इन इण्डिया, 


पु 2५8 
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अष्टम अध्याय... 


संविधान सभा का निर्माण और नीत्ति निर्धारण 


गाजर जंजेजंजंजंगंग्ंजंजांजांस ईसा के यम 


कांग्रेस द्वारा संविधान तभा की माँग पर पनिरन्‍्तर जोर- क्‍ क्‍ 
द्वितीय महायुद्ध के त्मय संविधान सभा के प्रश्नन पर ब्रिटिश नीति में परिवर्तन 
और कांग्रेस पर इसका प्रभाव: क्‍ क्‍ 
द्वितीय महायुद्र के समाप्ति के उपरान्त संविधान सभा की माँग पर जोर- 

।9५0 के निर्वाचन और संविधान सभा का गठन... 
तंविधान सभा के चुनाव और संगठन... क्‍ 

ज संविधान सभा के अधिकारों और कार्यों के विषय में आरामम्भिक मतभेद: 
तविधान तभा के अधिवेशन का आरम्भ- 

तंविधान समा का दूसरा अधिवेशन 

ब्रिटिश प्रधानमंत्री की संसद में घोष्षणा: 


सीविधान सभा के स्वरूप में परिवर्तन- 








काज़ित द्वारा संविधान सभा की मांग पर सिहर तर जोर 


ैजोम॑ब्रक फ्राधक्ाद अम्यााए 8४0०३ #ऋषदाजाए। बादफबात> बवदाबाल 
चदात्या, इजलअरक 
अधयक्षात दामापामाक <मपाएत चपफापादाद, ँजकापाय॥ ध्लाक्रकण॥ सवकाकप &2:जुपप अरब अरजयतरक, 24कमपाददष सकमपमं५८त आगअा2ा इलाके ल्‍मपादान मजापतादी, अंधपारजाक पधयममात ७७४७७ ७ार्णी आभार 


यदि ।929 को कांग़ेस के इतिहास की विभाजित रेखा मानी जाय तो 

इतते उत्तके संवैधानिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालना सरल हो जायेगा | इस वर्ष क्‍ 
कडेस ने एक मुगान्तकारी निर्णय लिया । यह निर्णय था - कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र- द 
ता के लक्ष्य को निर्धारित करना | काग़ेत को यह अहसास था कि लक्ष्य की 
घोष्चणा कर देना पर्याप्त नहीं होगा गा इसके लिये अनेक अन्य उपायों की आव- 
ग्यकता थी | शक महत्वपूर्ण उपाय तुरन्त ही अपनाया गया और यह था -. क्‍ 

तचिनय अवज्ञा आन्दोलन के द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति की मांग पर जोर । स्व- है 
. तनत्रता के लक्ष्य मे जड़ा हुआ प्रवनन था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद संविधान 
कौन बनायेगा । इती विद्यार से कांग्रेस में संविधान सभा के गठन, इसके उद्देश्य 
तथा स्वरूप और इसके कार्यों पर लगातार ध्यान दिया गया' । इसकी थोड़ी 
चर्चा इतके पर्व यधास्थान पर करने का प्रयास किया गया है लेकिन फिर भी 
संवैधानिक सभा के विध्यय में काग्रेल की नीति का व्योरेवार विवरण यहाँ 


प्रस्तुत करना अप्रात्मागिक नहीं रहेगा | 


।950 ते ॥947 तक कांग्रेस ने निरन्तर स्वाधीनता के लक्ष्य पर जोर. 


दिया । यह एकमात्र और शकसत्रीय मांग कांग्रेस की आधारभत मांग थी और 





जैसे-जैसे यह मांग बलवती होती गयी उत्ती के अनुत्तार स्वतन्त्र भारत के लिये... 


क्‍ संविधान । के रत लय पा पर विद्यार किया जाने लगा | छत प्रकार स्वाधीनता का 











लक्ष्य और स्वाधीन भारत मेँ अपनाये जाने वाले संविधान के उद्देश्यों के विषय 


में कांग्रेस में चर्चा का दौर आरम्भ हुआ | 


तेविधान सभा का लेकर कांग्रेस के स्म्मख अनेक बाधायें धी और वह ध 
इन बाधाओं ते भन्रीभांति परिचित थी । पहली बाधा थी - ब्रिटिश सरकार 
का छुलमुल दृष्टिकोण । द्वितीय महायद्व के आरम्भ तक तो ब्रिटिश सरकार ने 
काग्रेस की मांग को इस तरह नकार दिया जैसे कि यह राष्ट्रीय संगठन कोई क्‍ 
अस्वाभाविक भांग कर रहा था। द्वितीय महायद्व के समय ब्रिटिश सरकार को 
काग़िस की मांग पर ध्यान देना पड़ा जिसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं । 
ब्रिटिश सरकार का हृष्टिटकोण अत्यन्त महत्वपर्ण लिद् हआ और इसने प्रत्यक्ष रे 
. और परोष्ष छुप से जो जाधायें उत्पन्न की, उनके कारण संविधान-निर्माण का 


कार्य उत्त गति से आरम्भ नहीं हो सका जैत्ता कि कांग्रेस चाहती थी |... 
कांग्रेस की मांग के सम्मस दसरी बड़ी बाधा मस्लिम-लीग ने उप- क्‍ 
_ स्थित की । मुस्लिम लीग का संविधान का स्वछूप कठ़ीत ते मिन्‍न था क्योंकि 


ल्लिम-लीग अत्यन्त कमजोर केन्द्र-त्ञासन पर जोर दे रही थी और प्रान्तों 





को अधिक ते अधिक अधिकार दिलाना और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की ०, 


. भूमिका तैयार करना उतका उद्देगष था | ॥9५7 तक लगातार मुस्लिम लीग के. 


असहयोग के कारण संविधान सभा का गठन और इसके कार्य किस प्रकार प्रभावित 





हथे - इसका 


हा 


ववरण हम आगे चलकर दे रहे हैं । 








कांग्रेत्त के. तम्मुख तीतरी क्‍ बडी बाधा थी - आर की नौकरशाही | 
पह नौकरशाही काग़ेत के हाथ में सत्ता देने के स्थान पर अनेक समस्‍यायें उत्पन्न 
करने पर कुत संकल्प थी और इसी कारण अँग्रेज उच्चाधिकारियाँ ने मस्लिम-लीग 
और कांग्रेत को एक दूसरे ते लगातार दर रख्ने की चाल चली | परिणामतः 
तविधान-त्मभा' की कार्यवाही प्रभावित हुयी | जहाँ तक कांग्रेस की नीति का 
थप््नन है, उसने लम्बे समय से स्वतन्त्रता और तंचिधान तिमाण को एक दस्रे से 
जोड़कर देखा । तभी तो मद्रास के ।927 के अधिवेशन में "स्वराज संविधान" को 
बनाने के प्रयात आरम्भ किये गये थे |! इसके पश्चचात्‌ संविधान को लैकर लम्बी 
बहतत ।95५ में आरम्भ हयी तथा इसी समय 955 के संधिधान निर्माणं की प्रक्रिया 
आरंम्भ हो गयी थी | काज़िस ने इस प्रक्रिया की आलोचना करते हये वैकल्पिक ५ 
_ छप में प्रस्ताव किया कि भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा आयोजित करके 


अपनी ओर ते संविधान बनाया जाय |? 


जब ॥955 का संविधान स्वीकृत हो गया और इसके अधीन चनाव...... 
आयोजित करने का प्रशनन उठा तो इत्ती के साथ ।955 के संविधान को लेकर ल मी 
बहत छिड़ी । शेसी ही स्थिति मेँ कांग्रेस ने संविधान-निर्माण के प्रश्नभन को जन-जन 


के सम्मुख रखने का बीड़ा उठाया | भावी संविधान के स्वरूप की चर्चा चनाव ते... | 





कांज़ेस के प्रस्ताव का एक अंग इत प्रकार था -.. 





को स्वीकार कर सकते हैं जिसको 





भारतीय केवल उत्ती संवैधानिक स्वरूप 








7 हो और जो राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लक्ष्य पर आधारित 








दहत- 


हो तथा जो उनकी आवश्यकता और इच्छाओं के अनत्तार विकास करने का अवस्तर 
देता हो ।"“ काग्रेत के इस प्रस्ताव से यह प्रकट हो जाता है कि उसने स्वतंत्रता 
के लक्ष्य, लोगों की महत्वाकांब्वार्यें और संविधान के वाह्तविक स्वरूप को शक 
ठूतरे ते जोड़कर देखा । हसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि कांग्रेस का यह 
मानना था क्रि ये प्रश्न एक दततरे ते जुड़े हये थे तथा एक दुसरे पर आधारित 
थे और इन्हें अलगनहीं किया जा सकता था। कांग्रेस ने इसी समय से एक दरगामी 
नीति अपनायी | उसमे स्वतन्त्रता के लक्ष्य पर लगातार जोर दिया और यह 
भी स्पष्ट किया कि यथाशीघ्र भावी संविधान के स्वरूप पर गम्भीर विचार ही 
किया जाय । इससे कांग्रेस की नीति के तैद्वान्तिक पक्ष उजागर होते हैं और 
यह भी प्रकट होता है कि जन सहयोग के द्वारा कांग्रेस शक व्यापक आधार 


तैयार करने की आवश्यकता अनश्रव कर रही थी। 


द्वितीय महायद्व के समय तंविधान ज्ञभा के प्रप्रन पर 'ब्रिठिया नीति मेँ परिवर्तन 


आओ, 0००७०७७०७७७०७७७॥०७७७५, ०७७ ७००७४ जप अ्ाडः29 ब्यावा॥0 शाजकाक शक द्क्फाए, खाााथाए दवा सवा #रापातीफी प्फपााक पफफाफक पणरप्थाद। प्रग्पयाार/ बामाााकक, #प्काएाश ऋफ्न्पफ पपप्रावीए शफरदाक्‍द प्रभवककज, करपफड्रक शाइाए॥0 बात फाशामा+क मज़ान/डी फायदा भाषानफ दीडदका, 


और कांग्रेस पर छत्तका प्रभाव 


#कापक्षारुर पिककदणा ए्रमाकक पडता पारा शश्राताशात्र पध्रपाशका+ अंपफल्र पम्शाफाए प्यार भरकम पापा्कए चमेशमग प्रतप्दपदी प्यशंशापा तकश्ण्एंक श्राप करता बाइक समायाशपफ धारक 


जैसे ही द्वितीय महायद्र आरम्भ हआ तरन्त ' ही संवैधानिक प्रश्न 
महत्वपर्ण हो गये और तात्कालिक उपाय के छूप में तथा दरगामी पारिवरत॑नों 
के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को निर्णय लेने पर विवश होना पड़ा । रेसी 


न्ल्था हम में कारेस की संविधान सभा की मांग को परी तरह से अस्वीकार करना 














हे नतो ' वायतराय के लिये त्तम्भव था और न ब्रिटिश तरकार के लिये ही ४५ 
ते स्वीकारने की नीति ब्रिटिश सरकार अथवा उ । 








हक 


_तिनिधियों ने अपनायी । अगल्त ॥9%0 के प्रस्तावों में पहली बार औपचारिक 
रूप ते किसी न किसी प्रकार की संविधान तभा के पक्च में स्वीकृति प्रदान की 
गयी । स्वाभाविक रूप ते तत्कालीन वायतराय पँँक-पैँककर कदम रख रहा था । 
अतः उतने युद्ध के उपरान्त रेसी किपस्ती सभा को बलाने की पेश-कश की । इसके मे 


अतिरिक्त तविधान त्भा शब्द का प्रयोग सरकारी प्रस्ताव में नहीं किया गया 





और न ही इसके गठन के विषय में कछ कहा गया | फिर भी वायतराय का यह 
कथन कि “एक शेसी' संस्था द्वारा यद्त के बाद नया संविधान निर्मित किया 
जायेगा जिप्तमें भारतीय राष्ट्रीय जीवन के प्रमख तत्व साम्मिलित हॉगे" एक 


आगे बढ़ता हा कदम था |” 


तविधान तभा' के विषय में ब्रिटिश दष्टिटकोण पर क्रिप्स प्रस्तावों में 
अधिक प्रकाश डाला गया | ये प्रस्ताव भी यरद्ध के उपरान्त गठित होने वाली 
सभा ते सम्बन्धित थे । फिर भी इस बार शब्द यह प्रयोग हुआ " संविधान... 
निर्माण करने वाली संस्था |" चाहे शब्द संविधान सभा का प्रयोग न भी 
हुआ हो फिर भी क्रिप्स प्रस्तावों में वर्णित संगठन संविधान सभा के समान 
ही था। इसके संगठन के विष्यय में भी क्रिप्स-भिशन ने कुछ प्रत्ताव किये | 
. क्रिप्स प्रस्ताव में यह भी कहा' गया कि किसी भी संविधान सभा के गठन... 


' मे विचार करने को स्वतन्त्र 
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जब कभी भी कोई वार्ता होगी तो इततका शक प्रमख मददा संविधान सभा का 


गठन और इसके अधिकारों के विध्यय में होगा । 


इसके उपरान्त शभीक्ष ही जब कांग्रेस ने भारत-छोड़ों आन्दोलन प्रारम्भ 
करने का निश्चय किया तो यह स्पष्ट हो गया कि यह राष्ट्रीय संस्था लम्बे 
तमय तक प्रटीक्षा करने को तैयार नहीं थी और उसने अंग्रेजों को चनौती देते 
हुये उन्हें भारत ते छोड़कर चले जाने का आग़ह किया | भारत और ब्रिटेन के 
तम्बन्धों में इत्त समय तक पूरी' तरह ते दरार आ चुकी थी और अब कितती भी 
स्थिति में ब्रिटिश सत्ता को स्वीकारने को भारतीय तैयार नहीं थे ॥ आठ... बज 
अगस्त ॥942 को कांग़्ेत ने बम्बई अधिवेशन में वह प्रत्तिद्व प्रस्ताव पारित किया ॥ 
जो "भारत छोड़ो" प्रत्ताव कहलाता है | इत्त प्रस्ताव में भी तंविधान निर्माण 


के विषय में स्पष्ट चर्चा की गयी । प्रस्ताव का अँग इस प्रकार था - 


काम चलाऊ सरकार संविधान ज्रभा की योजना को तैयार करेगी 


जो भारत सरकार के लिये एक ऐसा संविधान बनायेगी जो देश के सभी वर्गों 





स्वीकार होगा ।" यह ध्यान देने योग्य है कि इसी प्रस्ताव में कांग्रेस... 


विधान के स्वरूप की भी चर्चा की | प्रस्ताव में आगे कहा गया जा 





ने भावी 





काग़ेत का मत है कि ऐेसा संविधान अवश्य ही संघीय हो जिसमें संघ में ताम्मि- 
इकाइयों को अधिकाधिक स्वतन्त्रता मिले और बची हुयी... 





जलित होने वाली इकाः 
हुकाड़यों को मिलें | 
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भारत छोड़ो प्रस्ताव में वर्णित संविधान के स्वरूप में जो नीतिगत 
#न उठाये गये थे उनकी चर्चा करना आवश्यक है । इसमें पहली बात तो यह 
कही गयी कि यह ह तविधान भारत के सभी वर्गों द्वारा स्वीकारा जायेगा अर्क्ातृ 
का ग्रेस का यह प्रयाप्त होगा कि जो संविधान बने, उसमें देश के सभी वर्गों, सम्प्रदायों 
और राजनीतिक दलों का पूरा सहयोग हो क्योंकि कांग्रेस यह भनी भाँति जानती 


थी कि |928 की नेहरू रिपोर्ट इत्ती कारण अस्वीकत हो गधी थी क्योंकि अन्य 





राजनीतिक दलों' का सहयोगउस तमय प्राप्त नहीं हो जका था। 


भारत छोड़ो प्रस्ताव में ऐसे संघ की कल्पना की गयी जिप्तमें साम्मिलित 
होने वाली इकाइयों को अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्रदान करने का वचनादिया गया 
था | यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया ३ कग़िस लगातार शक्ति- 
गाली केन्द्र के पक्ष में आवाज उठा रही थी लेकिन भारत छोड़ो प्रस्ताव में 

तम्मिलित होने वाली इकाइयों के अधिकारों की चर्चा की गयी और शक्तिशाली 


द्र की ज्थापना के प्रश्नन पर मौन रही | इसका उत्तर यही हो सकता है कि 





_भ्स्लिम लीग ते सहयोग प्राप्त करने की दृष्टिट ते प्रस्तावित संघ में सम्मिलित 
होने वाली इ्काद्याँ के अधिकारों को सझराक्षित करने की बात तो कही गयी ० 
लेकिन गक्तिताली केन्द्र के निर्माण की चर्चा नहीं की गयी । केन्द्रीय सरकार 


जैर्यी 








और प्रान्तीय तरकारों का प्रश्नन, मजबत केन्द्र और कमजोर केन्द्र का प्रगन 


हे इकाइयों के संवैधा निक अधिकारों का प्रान तत्कालीन राजनीति ते जड़ा हआआ 





भावी संविधान की चर्चा करते समय अल्पत्ंज्यकों की भावना _ 


को ध्यान में रखते हुए इकाइयों को पर्याप्त अधिकार सरघक्चित रखने के विषय 


में काग्ेप्त ने राष्ट्रीय संघर्ष आरम्भ करते तमय यह सार्त प्रस्ताव पारित किया। 





फाड़त का दृष्टिकोण समझौतावादी, व्यवह्ारपरक और समयोचित था। 


द्वितीय महायद्र की समाप्ति के उपरान्त संचिधान सभा की माँग पर जोर 


अकाकणा प्रधयाय# चंधमाकक जरा फरफकफा पराशकापत +पकपीतिकी ००७७७०७:७ 
अध्प्रभाक प्रभात ाकपापप, ्य्दफ् चशथाााक धधहपन्‍त भस5०+ अब, अदा, इकमक्रय+ धन्रडतता0 कार्ाकएका 4जाएथके वषपयत्राक बारएप्पफ, पिच अपक बा:प०4० बदापन्‍पाद) वदका तु परककडवटत पक्का -+%०क-बकफ, +कमफए,. टापपशा' बवरेज प्राश्रविलद्ा कार) सा फेक 4 प्रथा बयाा0कय्फ: इच्ााथक पाक (डशपव्दआ3 भफपरपाफ प्रदाता काज़यधा+. आदत एप्ककताफ, कप दजद पपकिया धकधाकाप), पपकपफ' धजटाजए, प्रोगयाा्ाा अरेधाओाक 


द्वितीय महायद्र की समाप्त के उपरान्त ज्म्पर्ण राजनीतिक वाता- 
वरण बदल गया | संवैधानिक समल्याओं के विद्यय में इसके पर्व बिटिया सरकार 


भविष्य के वायदे कर रही थी लेकिन अब तरम्त उस्ते निर्णय लेने की अनवफ््यकता 
थी।. 


इस ओर महत्वपर्ण कदम तब उठाया गया' जब जिटिय कैबिनेट के तीन 





तदत्य भारत आये | ये कैबिनेट 'मिश्ञन कहलाया' | कैबिनेट मिशन का आगमन और 
भारतीय राजनी तिज्नों ते इतकी बातचीत संवैधानिक वार्ता का एक महत्वपर्ण कदम 
था क्‍योंकि इसे युद्ध के उपरान्त की स्थिति को देखते हथे तरनत महत्वपर्ण प्रस्ताव _ 
करना' आवश्यक था । मार्च र्च ।9%6 को कैबिनेट-मिप्वान के तीनों सदस्य भारत 
आये | कैबिनेट-मित्रान ने मर ॥9%6 में अपने संवैधानिक प्रह्ताव प्रस्तुत किये... 
जिसते पि काग़िस और मह्लिम लीग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके | 2 क्‍ 


कै बिनेट-मित्न की मुख्य योजना इस प्रकार थी - इसने पाकिस्तान की मांग... 















को अस्वी कार करते हुए कहा 'कि इससे संवैधानिक समस्या का समाधान होने _ 





य में इतत कमीशन | पा 





में कोई से सहायता नहीं मिलेगी | संविधान तभा के दि 
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कहना था. कि छलका गठन एक अप्रत्यक्ष ह चनाव द्वारा हो । प्रान्तीय विधान- 
तभाओं के सदस्यों को यह अधिकार देने की बात कही गयी कि वे अपने-अपने 
था मिक सम्प्रदायों' के अनुप्तार पृथक्‌ प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान सभा 
के सद॒स्पों' का चुनाव करें । दत्त लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का _ 


विचार रखा गया । 


कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के गठन के अतिरिक्त इसकी 
कार्यप्रणाली और अधिकारों के विषय में भी व्यापक प्रस्ताव किये गये । यह तो 
स्वीकारा' गया कि यह म्भ्मा संविधान का निर्माण करेगी लेकिन इस सभा के 
कार्य करने में और इसके संविधान निर्माण में कई शर्ते लगायी गयी जिसमें से... 
एक शर्त थी - प्रस्तावित कैन्द्रीय सरकार के अधिकारों के विषय में इती योजना 


के द्वारा अन्तरिम सरकार के गठन की बात कही गयी । 


9५0 के निर्वाचन और संविधान ज्मा' का गठन 


एलसका३ +कपपक्रा॥ ताक सशापाकत शाध्याया ध्याफादरात कदम बाप एर्यातरं भणापचम: पापा 8 पाया वजापवहीक कयपाक पयतराद परपवणाए रप्रशाक यवधायदक दशमभदा0 पक्का पशारणा+ पशादए्द्ा शाककाओक पममकपत भरमााक प्रधाफाफः दोडाप्रयका सकानकशी धाकाशव पप्रयाा+ गाजगियाक मय्धापरमक, क्‍कप्रएक क्रम्पाम' बाएं, 


द्वितीय महायद्व के पश्चरयात्‌ ॥955 के संविधान के अधीन प्राम्तों में ' 
चनाव कराये गये जिसमें तभी प्रमब राजनीतिक दलों ने भाग लिया | ये... 
चनाव संविधान सभाके गठन के लिये और देश के भविष्य के लिये बहत ही 
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पेविधान सभा के विद में पुनः प्रकाश डाला | घोषणापत्र में कहा गया -. 
काठ़ैत का विचार है कि भविष्य के संविधान का स्वरूप संघीय हो जिसमें 
इकाइयों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हो. और इसकी विधाथिकार्यें वयस्क मता- 
घिकार के आधार पर चुनी जाय | प्रस्तावित संघ में सभी भाग अपनी इच्छान- 
तार ता म्मलित हो ॥" इस मृत तंवैधामिक स्वरूप के अतिरिक्त कांग्रेस की ओर 
में यह भी कहा गया कि इसके अनु्तार शक स्वतन्त्र जनतांत्रिक राज्य की स्थापना... 
डो जिसमें संविधान के अधीन सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्रता द 
प्राप्त हो ।" यह विशेष रूप ते ध्यान देने योग्य है कि ॥9+6 के चनाव के समय 
ही कांग्रेत ते ने मौलिक अधिकारों की एक लम्बी प्थी जारी करके नागरिकों के 
अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। इतसे यह स्पष्ट होता है... 
_ कि 906 में ही कांग्रेस की यह धारणा बन गयी. थी कि भधिष्य में जो संधिधान 
बने उतमें मौलिक अधिकारों की विस्त॒त व्याख्या की जाय | काग़ेत की घोषणा- 
पत्र में बारह मौलिक अधिकारों काउल्लेख किया गया है | इनमें पहला था, रा 
"विचारों की स्वतन्त्रता, संगठन बनाने और कार्य करने की स्वतन्त्रता | दतरा 
था, प्रत्येक को अपने धर्म के अनुतार आचरण करने की स्वतन्त्रता | तीसरा... .. 
प्रौलिक अधिकार यह बताया गया कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेद- * 


. भाव के कानन के तम्मुख समानता का अधिकार होगा | चौथे मौलिक अधिकार 





में जाति, धर्म आदि के आधार पर कोर्ड भी भेदभाव न करने की बात स्वीकार. 








- भी तार र्वजनिक नौकरी में धर्म, जाति 


की गयी । पॉँचवे, अधिकार में यह दिलाने का आप्रवात दिया गया था कि... 


के अनेशार कोई भेदभाव सही होगाए 
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5ठा अधिकार ज्ञार्वजनिक स्थानों में आते-जाने के विषय में था | सांतर्वँ अधि- 
कार के विधय में यह कहा गया कि कांग्रेस ऐसे नियम बनायथेगी कि सभी को 
3त्त्र रखने का अधिकार हो | आठवां अधिकार तम्पात्ति के विघय में था जितमें 
पट कहा गया कि किसी को भी तम्पात्ति से वंचित नहीं किया जांयेगा | यदि 
एसी कोई स्थिति आयी तो यह कार्य कानन के अनप्तार किया जायेगा क्‍ नें. 
अधिकार को परिभाषित करते हुये यह कहा' गया कि राज्य सभी धर्मो' के विषय 
में तटस्थता की नीति अपनायेगा । दसवें अधिकार द्वारा वयल्क मताधिकार देने 
की बात कही गयी । ग्यारहवें अधिकार में यह कहा गया कि राज्य सभी क्‍ 
ः को निःशुल्क और अनिवार्य आधारभत पिक्षा प्रदान करेगा और बारहवैँ अधिकार. 
मैं नागरिकों के रहने, बसे और व्यापार करने के अधिकार को सुरघ्ित रखे हे 
की बात कही गयी । 


यह भी उल्लेखनीय है कि इसी चुनावी घोषणा-पत्र में यह भी कहा के ] 
गया कि ऐसे लोगों को राष्ट्रीय जीवन में उऊारा उठने का अवसर दिया जायेगा 
में पिछड़े हथे हो । इस प्रकार पिछड़े हये वर्गों के उत्थान “ 
वषय में कांग्रेत इसी समय ते संवेत थी और इसी कारण जनजाति के उत्थान 
विषय में भी चर्चा की गयी । 





जो जनसंख्या की दष्ट 
के. 









9५6 के चनावाँ के कांग्रेसी घोष्षणा-पत्र की चर्चा यहाँ इस कारण की रा का 
कि इसमें कांग्रेस की ओर ते भाव॑ 





संब्िधान के स्वरूप की परिकल्पना 








और संविधान तमा द्वारा बनाये जाने चाल संविधान के कार्यों के विषय में 
विचार किया गया | स्पष्ट है कि द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त कांग़ेस के क्‍ 
विचार स्पष्ट होने लगे | भारत छोड़ो आन्दोलन के उपरान्त लम्बे अन्तराल 
के बाद कांग्रेत जन पर्याप्त विचार-विमर्श करके भावी राजनीति की चर्चा कर 
रहे थे और उन्होंने आगामी संविधान के स्वरूप का जो चित्र प्रस्तत स्तुत किया. [४ - 
वह छ्ञत्त घोषणा-पत्र ते स्पष्ट होता है । 


संविधान ज्भा के चनाव और संगठन 


अपार कडमदाता पैशप्यंदा अवापावक ॥0प्राक00 परधाकाा७ पतला प्रपाकका सीपमाजक पापा दंसापअपम असर प्रश्रधमया। पंयापपाक पायकवाल३ शदाशभाक पंकलक्रक धपरपप्ताथ 'फएक३0% (अस्‍5फात दाम्काा एड्टएफाए रदायथ्फक बपपराणा+ भमेगपाणा धच्थएफ, 


जुलाई ॥9५6 के अन्त तक 'ब्रिटिश भारतीय प्रानतों में विधानसभा के 
लिये चुनाव तम्पनन करा लिये गये । देशी रियाततों के तिरानवें प्रतिनिधियों 
को चनने की प्रक्रिया के बारे में विचार-विमर्श चलता रहा | संविधान प्भा 


के गठन का वाल्तविक स्वर्य नीचे वर्णित है - 


कैबिनेट-भिपन के प्रस्तावों के अनप्तार प्रान्तों का वर्गीकरण तीन 





गो में किया गया जिनमें अलग-अलग राजनीतिक दलों की स्थिति का मल्यांकस हे 





नीचे दिया जा रहा है। चनाव की ज्माण्ति पर बाह्तविक प्िथिति इस 


वर्ग अ* - इसमें मद्रास, बम्बई, उड्डीसा, य-पी$सी-पी, बिहार: 








अजमेर तथा मारवाड़ सम्मिलित ये । इसमें कांग़रेत को ॥6५ सीटों... 








वर्ग में मास्लिम लीग को उन्सरीत नतीस और स्वतन्त्र तदस्यों को स्ात स्थान जिले । 


प्पष्टतः अ वर्ग में कांग्रेस का वर्चस्व था | "वर्ण ब" में चार प्रान्त थे जो 


सिविल अम्फापम बणर 2 बरमप्ण्प 


उत्तर पर्िचम सीमा की ओर ये - पंजाब, प्िन्‍्ध » उत्तर प्रत्नियमी सीमा 
/ ते बल।चत्तान । इसमें राजनीतिक दलों की स्थिति इस प्रकार थी - क्‍ 
काग्रेस नौ, मुह्लिम लीग उन्‍नीस, यनियन पार्टी' त्तीन, स्वतन्त्र एक एव सिक्खों 


को सीटें चार जो रिक्त रही क्योंकि सिक्‍सों' ने चनाव का बहिष्कार फकिया। 





वर्ग स में दो प्रान्‍्त थे - बंगाल और असम | इसमें कांग्रेस को बत्तीस और 


मह्लिम लीग को पैंतीस स्थान प्राप्त हए | माम्यवादियों को एक, अनत्नधित 


जाति फेडरेशन को एक और कृषक प्रजा पार्टी को एक ज्थान प्राप्त हआ | 


... संविधान तभा में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व इत प्रकार था - 
काग़िस 20।, मुस्लिम लीग - 75, स्वतन्त्र - आठ, यूनियन पार्टी - तीन... क्‍ हा 
अनसचित जाति पेहडरेशन, - एक, कष्षाक प्रजापार्टी - एक, 'प्िक्खों के प्रतिनिधि. द ० 


चार जो खाली रही थी | यदि इ्म संविधान त्भा के कल 296 सदल्यों को 





देखा जाय तो यह स्पष्ट था कि कठ़ित को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था. और भावी हा 


संविधान के निर्माण में कांगेत निर्णायक भभिका निभा सकती थी | परन्त 





," कल #आ। 





कै बिनेट-मित्ान के कुछ प्रस्तावों को लेकर और प्रस्तावों को किस प्रकार क्रिया" 
न्विता 








लीग के बीच लगातार मतभेद बने रहे | इतती कारण कभी भी मुस्लिम... 





श की स्वतन्त्रता तक संविधान त्मा में सम्मिलित नहीं... 
है के प्रतिनिधि संविधान समा ते दूर रहे । 


कया जाय, इ्त्त प्रग्नन को लेकर काठ़ेस और ब्रिटिश सरकार, काग़ेस और 





. यदि झेसी स्थिति उत्पन्न " ह्यी तो इसका मख्य कारण था - कैब्निट .. 
मशन योजना का यह प्रस्ताव कि प्रान्तों' को साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के 
अभाधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया जाय और अलग-अलग प्रान्त समहाँ को 
अपने-अपने संविधान बनाने का अवसर हो | इससे अनेक प्रश्न उठ यड्डे हुए और 
फाज़ेस ने यह आवधप्रयक समझा कि संविधान सभा के अधिकारों" के विषय में परी 
स्थिति स्पष्ट करा ली जाय । जब कांग्रेस की ओर ते यह प्रयास किये ग्ये तो 


कांग्रेस के सलज्लावों परा ब्रिटिश सरकार ने आऔर मास्लिम लीग ने आपात्त्तियाँ की। 


द तंविधान सभा के गठन और इसके अधिकारों के प्रश्न को कांग्रेस अध्यक्ष है 
कै रूप में जवाहर लाल नेहरू ने उठाया | उनकी भूमिका की आलोचना मौलाना 
आजाद ने इन प्दों में की | उनका कहना है कि "इस समय ऐसी दर्भाग्यपर्ण द 
घटनायें हुयी जिन्होंने इतिहास की धारा को बदन दिया | कभी-कभी जवाहर 
लगल भावनाओं में बह जाते हैं | इतना ही नहीं वे कभी-कभी पैद्वान्तिक प्रश्नों... 
में ऐसे उलझ जाते हैं कि वे स्थिति का वाह्तविक ऑक्लन नहीं कर पाते हैं ।" ९. 
इस आलोचना का उत्तर देते हुए एस गोपाल का कथन है कि जवाहर लाल को | ४५ 
उत्तरदायी मानना उचित नहीं होगा ।!! इस लेखक का कहना है - "जवाहर रे 
ताल नेहरू ने जानबल्लकर वक्‍तल्य दिये और उनके वक्‍तल्य कांग्रेस की नीतियाँ के द ः 
कल ये टि. , 











नेहरू के दृष्टिकोण पर ध्यान कैन्द्रित करमे की आवश्यकता है ऑर यह भी 


समझना होगा कि कैबिनेट 'मिश्न के प्रस्तावों' के उपरान्त संविधान सभा के क्‍ 
आयोजन गठन तथा कार्यों के विषय में किस पकार की तमस्यायें आयी ॥ जवाहर 
लाल नेहरू ने दो टूक प्राब्दों में दस जलाई को बम्बई के प्रेतत सम्मैलन मेँ कांगिस की 


_स्थित्ति को स्पष्ट किया | उनका प्रसिद्ध वाक्य यह था. - हमने केवल यह 








स्वीकार किया है कि हम संविधान सभा के अन्दर जायेंगे और इसके अतिरिक्त 
भी नहीं ।" इतके आगे उन्होंने कहा - हम वहाँ जाकर क्‍या करेंगे | इसका 
निर्णय करने के 'लिये हम पूर्ण रूप ते स्वतन्त्र है । हमने किसी भी एक बात के 
विषय में किती को कोई आश्वासन नहीं दिया है | जवाहरलाल नेहरू का कहना 
था कि लगभग कैबिनेट मिशन ने संविधान त्भा की स्वायत्तता को स्वीकारा 


है | वे छत्त बात पर जोर दे रहे थे कि संविधान स्भा अपने कार्यों में पर्ण रूप 





ते स्वतन्त्र थी और उप्तके उमर कोई अंक्ा नहीं था। उनका कहना था कि 
तंविधान त्भा की स्वायत्तता को सीमित करने के लिये जो दो पर्ते लगायी जा 
रही थी उन्हें कांग्रेत ने स्वीकार नहीं किया था। ये दो पते थी - अल्पत्तख्यकों 


के विषय में परी व्यवस्था और भारत तथा' ड्िटेन के बीच में की जाने वाली 











प्न्धि । इन दो शर्तों के विषय में उनका कहना थाकि अल्पत्तं्यकों के विषय... 





निर्णय करने की हमारी तमस्या थी और इस विषय में ब्रिटिश सरकार को 
- आवश्यकता नहीं थी। दतरी पार्त के बारे में जवाहरलाल नेहरू 


ब्रिटेन से संधि के लिए तैयार होंगे यदि 






री. 


चित न भारत के साथ 





के 
(०३ 
(0 है 


उराबरी का व्यवहार करेगा और अगर कोई संधि बादते की कोशिश की गयी 
तो हम इसका विरोध करेंगे । कांग्रेत की स्थिति को स्पष्ट करते हुयी जवाहर 
लाल नेहरू कह रहे थे कि संविधान तभा के कार्यो' पर कोई सीमा नहीं होनी 
चाहिये | उत्ते अर कोई अंकुश नहीं होना चाहिये तथा प्रान्‍्तों के वर्गीकरण 


पर निर्णय का अधिकार तंविधान सभा को होगा- गा] हद 


अब प्रश्न उठाया गया है कि इन निर्णायक महीनों में जब संचिधान- हक 
सभा के आकार और इसके अधिकारों के सम्बन्ध में गम्भीर बहल फिड्री हयी थी 
तब कांग्रेस क्या सोच रही थी। यह पिच्ारना उपर्युक्त होगा कि कांग्रेस के क्‍ 
दृष्टिटकोण में और जवाहरलाल के दृष्टिकोण मेँ क्या कोई अन्तर था और कांग्रेत 


क्‍ ने भावी संविधान के विषय में कैबिनेट 'मभिश्नन प्रस्तावों के उपरान्त क्‍या विचार 





किया १ इ्त्त त्मय से काैस ने केन्द्र को कमजोर करने वाले प्रस्तावों का खला 


विरोध करने का निर्णय लिया और वौबीतज मई ॥9+%6 को कांगेस कार्यत्नमिति 





अधितेप्वान ४ ने एक लम्बा प्रस्ताव पारित करके भावी संविधान के विषय 





'प्िथिति स्पष्ट की | इस प्रस्ताव का मख्य अत इस एकार था 


हमारे उद्द्वेषयय इस प्रकार हैं - भारत के लिए स्वतन्त्रता, शक शाक्ति- 
तीमित 


त्रिक स्वरूप की 







घा" ली " हालाँकि प न्द्रीय सत्ता, .प्रार न्तों को पर्ण स्वायत्तता केन्द्र ओर 





स्थापना प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार 





जीवन अपनी इच्छानसार बिताने और पित्ञत्र तमह का भाग मानने के परे 
अवततर हो |"।+ 


कुछ समय बाद बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन 
हुआ जितमें भावी संविधान के स्वरूप और संविधान सभा के विषय मेँ लम्बे प्रस्ताव 
पारित किये गये | इन प्रस्तावों का एक अंग इस प्रकार था -"स्वतन्त्रता प्राप्ति 
काग्रेत का लक्ष्य है और उत्तके द्वारा! हम संगठित प्रजातांत्रिक संघ स्थापित करना 
चाहते हैं जिसकी केन्द्रीय शक्ति इस प्रकार की हो जिससे विष्नव के राष्ट्र उतते 


सम्मान की दृष्टि ते देख सके और प्रान्‍्तों को अधिकाधिक स्वायत्तता मित्र ।" 7 ३ 


है कांगित त के इन प्रस्तावों मे स्पष्ट है कि वह दविधा' की स्थिति में थी 
और इस हुविधा का राजनीतिक फ़िद्वान्तों के आधार पर तमाधान चाहती थी। 
उत्के सम्मुख शक विकल्प यह था कि वह प्रान्तों को अधिक ते अधिक अधिकार __ 
देने के पमिद्वान्त को स्वीकार कर ले जैसा कि ब्रिटिश प्रत़्तावों में निहित था रा 
और जैता कि मुस्लिम लीग चाहती थी। लेकिन धीरे-धीरे कांग्रेस को समझ में... 
आने लगा कि भारत ऐसे विजश्ञाल देश में यदि केन्द्रीय सत्ता पर्याप्त शक्तिशाली . 
नहीं हुयी तो न तो उत्ते देश में ही तम्मान मिल्रेगा औरन अन्तराष्ट्रीय जगत 





लिये यह एक आधारभत प्रश्नन हो गया और उतने इस पर लगा- 






प्रस्ताव पारित 





[दत्तम्बर |9५%६ में काड्ेत्त का 'वार्घषिक अधिवेशन मेरठ में हुआ । छत्त 
अधिवेषञन में भी संविधान निर्माण का प्रश्न क्‍ छाया रहा | अखिल भारतीय कामग्रेत 
कमैटी द्वारा पराहित प्रस्ताव का एक अंग इस प्रकार था - "“इत पत्तमिति का यह 
निरिचत मत है कि स्वतन्त्र भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोग करें और 
यथातंभमव व्यापक तहयोग के आधार पर हेसे संविधान का “निर्माण हो | किती 
बाहरी शक्ति का इसमें कोई भी हस्तक्षेप न हो. और एक प्रात्त दूसरे प्रान्त 
पर कोई दबाव न डालें ।"!० 





काग्रेत ने यह अनुभव 'किया कि कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत करने के. 
उपरान्त भी ब्रिटिश सरकाश द्वारा और भारत की नौकरशाही द्वारा प्रस्तावित _ ह 
संविधान सभा की सीमा को सीमित करने के प्रयात्त जारी रहे | इती कारण 
काग्रेत क्‍ और ब्रिटिश सरकार के मध्यमेँ “विवादों का क्रम चलता रहा | जवाहर 
ताल नेहरू ने अनुभव किया कि ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार मल्लिम लीग क्‍ 


नेताओं की पीठ थपथपा रही थी और उन्हें समर्थन दे रही थी। 








+-९ 


वधान सभा के अधिकारों और कार्यों के विषय में आराम्भिक मतभेद 


ऋाहक्षभा! (07908 भशाकरं॥ मेमआकाक वशिगव/ शेफएपरा पका) श९कंशरक्राधायातयेर शशाजजज १0लयक्क पपत्रपव७, अपाााए विक्का साया अशवरा इसफालदा! सयाकमनी शमतापात प्रिया, पोमेदायाक 40 #वयाकाक: परमकाकक ऋष्जकअाप> पयपतरकल इज्पयसत नयायंाक वदलाकाय फायदा» दफा यचायदाक ऋषि का अएच्याक कण ,धकाा> कंजावा) श्वदाया० बाज़यके आभार पेकमदा+ लेििकिफार अधफपक। धाक्या दैफदयाणपर शोददाणा॥ दंगापररीी हपयाा०ंत वफयाात जलत्यादा, जॉमॉफितक 





एग़ित के प्रस्तावों और जवाहर लाल नेहरू के वक्तव्यों' को उद्धृत, 





तक यह स्पष्ट करने ढा प्रयात किया गया है कि संविधान तमा 


ते ही इतकी ढार्य-विधि और इसके अधिकारों के विघ 





या 





में कांग्रेस, मुल्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के अलग-अलग तर्द थे | इसका मुख्य 
हशरण था - कैबिनेट मिशन द्वारा प्रान्तों का तीन वर्गों में बांटना और रेसा 


वगी करण करके अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को आंशिक 
ल्प ते 





पे कारना | कैबिनेट 'मिप्तम के इन्हीं प्रस्तावों के कारण संविधान सभा 
की कार्यवाही पुरू होने के पर्व ही यह विवाद के घेरे में आ गधी ।. कांग्रेस का 
तक था कि इत्ते पर्ण स्वायत्त.. संस्था के छप में कार्य करने का अवत्तर होना 
चाहिये । क्‍ ब्रिटिश सरकार संविधान तभा द्ारा प्रस्तावित संविधान को स्वी- 
कारने पर कोई न कोई अकुषा लगाने की त्नोच रही थी। _ रैसी स्थिति में कांग्रेत् 
ने और भी जोर देकर यह कहा कि तविधान सभा स्वय॑ अपने अधिकारों और 
फायों का निर्णय करेगी । इसका अर्थ यह हुआ कि काग़ेत यह चाहती थी 
तभी राजनीतिक दल संविधान भा में ताम्मिलित होने के उपरान्त भावी संबि- 


धान पर विद्यार करें | 





लेकिन मुस्लिम लीग के दुष्टिकोण के कारण और मौहम्भेद अली जिन्‍ना _ 
अड्डियल दृष्टिकोण के कारण संविधान सभा की कार्यवाही आरम्भ होने में 





तलम्ब हा । जिन्‍ना को न तो जवाहर लाल नेहरू के तर्क स्वीकार ये और 





न काग़ेत के तथा उनकी इच्छा यह थी कि ब और स प्रान्तों में मुस्लिम लीग 


नि 


री वर्चस्व प्राप्त हो. और उत्ते तंविधान का स्वस््प निर्धारित करने की स्वतंत्रता 





2 हार हैः 


० 





एक उह़घन थी. । प्रात यह था कि क्या तभी निर्णय 


; आधार पर इन प्रान्तों मेँ हो अथवा अलग-अलग सम्प्रदायों की इच्छानु- 











पार ही आगे की ढार्यवाही हो | मस्लिम लीग को इन दोनों वर्गों में प्वामान्य 


बहुमत प्राप्त था तथा अगर केवल बहुमत के आधार पर प्रान्तीय इकाइयों को 
निर्णय करने की स्वतन्त्रता दे दी जाती तो वे इन दोनों इकाइयों मेँ जैसा चाहे 
तंविधान बना लेते और जैत्ता चाहे केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की व्याख्या कर लेते। 

. इतसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या बंगाल में बहुमत होने के कारण आत्ताम 
. कै प्रतिनिधियों को इन दोनों प्राल्तों के सम्ृह में किसी भी प्रकार के अधिकार 
न दिये जाय । कांग्रेस को यह स्थिति स्वीकार नहीं थी और इत्ती कारण कांग्रेस 
ने इन वर्गों में मस्लिम लीग के प्रभाव जमाने के अवसर का विरोध किया | यह 


. विवाद लगातार गतिशील रहा क्योंकि ब्रिटितर सरकार मॉस्लिम लीग का समर्थन 
करती रही | 


प्रघन यह उठाया गया कि क्या कागिस ने संविधान तभा का अधिवेशन 
आरम्भ होने के पर्व ही नीति सम्बन्धी आपत्त्तियाँ उठाकर उचित कार्य किया 
अथवा नहीं । क्योंकि यह तक दिया गया' है कि पहले कांग्रेस को प्रतीक्षा करनी 
पाहिये थी, माल्लिम लीग को संविधान सभा में ताम्मिलित होने का अवतप्तर देना 
चाहिए था और बाद में उत्ते राजी करने की कोशिश करनी चाहिये थी।। लेकिन 


कागिेस के रूख के कारण मोहम्मद अली 'जिन्‍ना को संविधान स्भा की कार्यवाही 





के बहिष्कार करने का अवसर मिल गया । फिर भी सभी पक्ष यह सोचते रहे कि. 


का अर मिलन कक की 72 भव कक सर 77 अकि- न न न अल अ 
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अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ होने के उपरान्त माल्लिम लीग को संविधान 
तभा में सम्मिलित होने के लिए सहमत कर लिया जायेगा | आराम्भिक गति- 
रोध को तोड़ने के लिये पहले संविधान सभा की बैठक बनाना और बाद में 
मत्लिम लीग को सहमत करनेकी नीति अपनायी गयी । 


संविधान सभा के अधिवेशन का आरम्भ 


लः्ली 


बाद तत्कालीन वायतराय ने यह निश्रचय किया कि मास्लिम लीग की उपाध्थिति 
... के बिना संविधान सभा की कार्यवाही आरम्भ करा दी जाय | नौ दिसम्बर 

. ॥9५6 को संविधान सभा ने अपना पहला अधिवेशन आरम्भ किया | यह कांग्रेस 
के दृष्टिकोण की विजय थी क्योंकि कांग्रेतल निरन्तर यह कह रही थी 'कि 'किप्ती 


एक घल के अलहयोग के कारण संविधान सभा का अधितेग़न न बलाना' तके-संगत 
नहीं होगा | 


कांग्रेत के वारिष्ठतम सदस्य साच्चिदानन्द पिन्‍न्हा को आराम्भिक अधि- | 


वेषान का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया और कुछ समय बाद ही राजेन्द्र 


प्रसाद को संविधान तभा का अध्यक्ष चुन लिया गया । इ्त्न प्रकार संघि 





ने अपनी औपचारिक कार्यवाही आरम्भ कर दी । इस समा में दौ तौ पॉँच सदस्य | 





.. उपास्थित थे जिसमें नौ महिलायें थी | संविधान सभा के सदस्य मुस्लिम लीग के... 


सदस्यों की अनपस्थिति से प्रभार च 





रे कमरनारपसतासो पायसकामिसाधयकसवर_वप कद उल्‍व+ पाकर 





तंविधान सभा आराम्भिक दिनों में मन्द गति ते काम करें जिससे 'कि माल्लिम- 
लीग के सदस्यों को संविधान सभा में सम्मिलित होने का अवत्तर मित्र जाय ।.... 
पहले अधिवेशन की कार्यवाही का सबसे महत्वपर्ण पहल था. - जवाहरलाल नेहरू. 
द्वारा प्रस्तावित उद्देशयों का प्रस्ताव | प्रस्ताव इत्त प्रकार था - प्रस्ताव मैं. 
कहा गया कि संविधान ज्भा का उद्देगय एक स्वतन्त्र और सार्वभौम गणतन्त्र 

की स्थापना करना है । छैसे प्रस्तावित गणतन्त्र का संविधान बनाना इसका _ 
लक्ष्य था। प्रस्तावित संघ में कर्मी देशी राज्यों और क्षेत्रों को सम्मिलित करने 
का प्रावधान किया गया और यह भी कहा गया कि शासन की समल्‍त शक्ति | 
जनता के हाथों में होगी | जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में यह आश्वासन... 
दिया कि कांग्रेस दलगत राजनीति और वर्गों की राजनीति ते उप्र उठकर कार्य 
करने का लक्ष्य रखती है | इससे यह प्रकट होता है कि जवाहरलाल मास्लिम लीग. के 


के सदस्यों को झन्‍तष्ट करने का लगातार प्रधात्त कर रहे ये | 


संविधान सभा का दहतसरा अधिवेषशन 


इलाभाराप पाप (म्काता राय ्रातएकप वफापाात:४, कफापशाब, ल्‍काक+कन बरसात कैश व्याराकर+, सा॑क३ा) बरंपोसात्र ६४४पीक, नफफराण्क- तायतकपाए3 पाकताभयंए: श्कपकर बराप्शशाक आराबायाए+ वाया सफोफपंन्सज प्रफ्ाश्का एफरंम्पाार अपस्कजाफ 





कुछ समय उपरान्त बीत जनवरी ॥9५7 को संविधान सभा का दृसरा | 
अधिवेशन आरम्भ हआ । केस ने माह्लिम लीग के सदस्यों को सम्मिलित करने 


की पर्याप्त प्रतीक्षा की और अन्ततः बाइस जनवरी ॥9५7 को उद्देश्य के प्रस्ताव | 








की स्वीकार कर लिया । यह अधिविश्न भष् विजन छः दिन चला और छत्तमें संविधान सभा | 


की कार्यवाही ते तम्बन्धित कुछ 





य कार्य किये गये जिनमें सबते मुख्य था - . | 








कुछ समितियों का निर्माण जो विशेष कार्यों को करने के लिये बनायी गयी थी। 


काग़ेस की नीति थी - एक और संविधान त्भा के कार्यों' को जारी 
रखना लैकिन दसरी और धीमी गति से आगे बढ़ना जिप्ते कि आवप््यकता 


पड़ने पर माह्लिम लीग को सम्मिलित करते की परिष्थिति बनी रहे | आरम्भ: * | 


ते ही माल्लिम लीग के अस्हयोग से संविधान ज्रभा के कार्यों में बाधा पड़ रही 
थी । 


इसी बीच मुस्लिम लीग की कार्य समिति ने करांची में अपना अधि- स्‍ 
वेषन किया और अपनी वस्तास्थिति स्पष्ट की | इस समय अन्तरिम सरकार 


में माघ्लिम लीग सम्मिलित थी। अतः यह प्रश्नन था कि कैबिनेट मिशन योजना है हे ० 


के अधीन या ती राजनीतिक दल परी तरह से कार्य करें! अथवा परी तरह ते 


तते दर रहें । काग़ेस अन्तरिम सरकार में सम्मिलित थी और देश का शासन. 


यह अन्तारिम सरकार चला' रही थी। मस्लिम लीग अन्तरिम जकार में तो 


सम्मिलित थी परन्तु संविधान निर्माण में उतने कोई सहयोग नहीं किया | अतः . हे 
कांग्रेत ने यह मांग की कि मस्लिम लीग को अन्तरिम सरकार से भी अलग कर 
दिया जाय । यही पर शक विवाद का प्रश्न यह भी उठा कि छत अत्तहयोग की 
स्थिति में कैबिनिट मित्तान को कारगर माना जाय अथवा नहीं । तत्कालीन वाय- । 


तराय लार्ड बेवल और ब्रिटिश सरकार के सभी प्रयासों के बाद भी' जनवरी क्षमा 





मे दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच रत्साकती चलती रही । केवल इतना ही | 
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नहीं, माल्लिम लीग ने अपने मत पर जीर डालमे के लिये सीधी कार्यवाही करने 
की धमकी दी । जवाहरलाल नेहरू ने तेरह फरवरी को संविधान के गतिरोध 


के लिये वायप्तराय को उत्तरदायी माना | 


ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की संसद में घोष्यणा 


! वा आ अदा बप्पप्रणाए प्रामरणांप, बकरा गकपफए॥ प्रजपा५ा० धयकवपपक का कदगा> याद खान्पपपक शफ्यापदा सयजतययए (मापा फपड्ापक फष्णकया काएणलक पायाकाए&॥ अभाव यकामरदात पथाधम्प७ शाप 


इस संवैधानिक गतिरोध को दर करने के लिये और कांग्रेस तथा मुस्लिम 
 नीग के बीच बढ़ते मतभेद को शान्त करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने अनेक विकल्पों 
पर विचार किया । अन्ततः ब्रिटिश प्रधानमन्त्री एटली ने एक अप्रत्यात्ित और 
. ताहजिक कदम उठाने का निर्णय लिया जितने तम्पूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया' को नया 


मोड़ दे दिया | उप्तने ब्रिटिश संत्द में एक महत्वपर्ण घोषणा करते हये भारत से 





ब्रिटिश सत्ता को ज्माप्त करने की घोष्चणा की | उत्तने कहा -"कि जब्िटिषण सरकार ' 
का' यह निशष्चिचत उद्देश्य है कि जन ॥9५8 के पर्व ऐसे सभी उपाय किये जाय जिससे 
सत्ता भारतीयों के हाथ में स्ॉँप दी जाय ।" जझत्ता तौंपने की तिथि निर्धारित 


करने ते सम्पर्ण राजनीतिक वातावरण बदल गया और तत्ता हस्तांतरण का प्रश्न 








तबते महत्वपर्ण संवैधानिक प्रश्नन बन गया । अपनी घोषणा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ० . 
ने यह 'भी कहा कि भारत में अनिश्चय की स्थिति को लम्बे समय तक टालने ते । 
किसी को लाभ नहीं होगा और उतने ब्रिटिश सरकार की स्थिति को स्पष्ट 
.. करते हुए कहा - “ब्रिटिश सरकार को सोचना होगा कि निर्धारित तिथि के 





267: 


सरकारों को अथवा किसी अन्य प्रकार ते जो भारत के हित में हो ॥"“0 प्रधान- 
मन्‍त्री की घोषणा ते सम्पूर्ण पारिदुष्य ही बदल गया' क्योंकि इस घोषणा में अप्रत्यक्ष | 


रूप ते देश के विभाजन की ए्थिति को स्वीकार किया गया था | स्वाभाविक 





रूप ते मस्लिम लीग को इसे बढ़ावा मिला और एक प्रकार से यह निःश्िचत 

हो गया कि वह भविष्य में संविधान सभा मै लौटेगी नहीं । राजनीतिक 

वातावरण त्ञत्ता हल्तातरण की ओर मं गया | संविधान निर्माण के प्रप्नन के 

पूर्व यह निर्णय करना आवश्यक हो गया कि तत्ता हल्तान्तरण भारत मेँ किस “| 
प्रकार हो, देश का विभाजन ही' अथवा नहीं और यदि देश का विभाजन हो तो 


. फिर छइतका स्वरूप क्‍या हो ९ 


ब्रिटिश सरकार ने यह भी निशरिचत किया कि सल्ता हस्तांतरण के 
तभी पहलुओं पर वार्ता करने के लिये एक नये वायतराय की नियुक्ति की जाया _ 
मार्च 9५7 को इत्त एक मात्र महत्वपर्ण कार्य को परा करने के लिए लार्ड माउन्ट- 
बेटन भारत आये और सत्ता के हस्तांतरण के प्रगन पर विचार का प्रव्नन गतिशील ; 


"हावू 





अब यह प्रायः ल्पष्ट हो चुका था कि पहले जत्ता हल्तान्तरण की की 





_ पतिथि और उत्का स्वर्प सनिविवत होगा और उसके बाद ही संविधान समा ते | 


जुड्ढे हुए प्रभन्न निरविचत होगि । 









सा वेधा धान सभा के "लय ' में परिद पे की 





कप को. तेविधान ता का दत्ता गर 'ह्पष्ट हुआ | एत्तीत: 


देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी इसी समय संविधान त्ना में सम्मिलित हुये |. 

प्रह अगस्त ॥997 को जब देपा स्वतन्त्र हआ तो भारतीय तंविधान सतना पर्ण 
ज्प ते स्वतन्त्र संस्था बन गयी । कैबिनेट मिशन योजना के अधीन इसके कार्यों... ः क्‍ 
पर जो अंकुश लगाये जा रहे ये वे त्तमाप्त हो गये और स्वतन्त्र भारत के लिये 


संविधान निर्माण करे का कार्य इते साँप दिया गया |... /।| 


भारतीय ल्वतन्त्रता अधिनियम ।॥9५7 के द्वारा' यह निरिचत किया गया 


कि संविधान निर्माण और विधि निर्माण के समस्त अधिकार संविधान सभा में 





निहित होंगे । संविधान प्भ्ा ने एक विशेष स्भिति बनाकरके स्रभी प्रावधानों 

_ का अध्ययन किया और यह निश्रिचत किया कि संविधान सभा दोनों कार्यों. 
को ताथ-साथ करेगी । एक ओर इसके द्वारा स्वतन्त्र भारत का संविधान बनाया... धर 
जायेगा! और दसरी और नये संविधान के प्रभावी होने तक यह सभी विधान 
सभा के कार्यों को भी परा करेगी । देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को परी 


तरह ते संविधान ज्भा में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया ॥*0 


नयी परिस्थितियों के अनुस्तार संविधान सभा को स्वयं अपनी कार्य- 
वाही निरियत करने का पर्ण अधिकार मिल गया और जैत्नली आवश्यकता पड़ी उसमें 


उत्ती प्रकार के नियम बना लिये 





.. अन्ततः त्तीन वर्षों 
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उन्तीत्त अगस्त ॥997 को संविधान निर्माण के लिये शक छोटी समिति बनायी... 
गयी जिले संविधान का प्रारूप तैयार करते का कार्य सौंपा गया | इस तभिति 


को यहअधिकार दिया गया कि वह उस समय तक संविधान त्भा में प्रकट किये 





गये विद्यारों को ध्यान मेँ रखते हए संविधान का निर्माण करें | यह ध्यान 


. 

दैने योग्य है कि काग़िस ने दलगत राजनीति ते उपर उठकर '्ज्ेषज्ञों के सकज्लाव ले... 

कार्य करने का निर्णय लिया । इस ते तमिति में त्ात सदल्य थे, जो इसे प्रकार थे - हर 

बी. आए अम्बेडकर, गोपालस्वामी अयंगर, अलादि फिशनास्वामी अयूयर, के श्म« 

मनन्‍्शी, तैयूयद मोहम्मद सैदल्ला, बी«एल- मित्र और डी-पी- खेतान। इत समित्ति _ 
मैं केवल एक कांग्रेसी सदस्य था जो इत तथ्य को दर्शाता है कि समिति को कार्य 

. करने की पूरी स्वतन्त्रता दी इस समिति का अध्यक्ष डॉ. बी. आर: 


अम्बेडकर को बनाया गया जो केन्द्र सरकार में काननी मन्त्री थे और जिन 





कानन के ज्ञान के कारण इस महत्तपर्ण पदढ्दव पर नियकक्‍त 





किया गया था। डॉड- बी 





आर अम्बेडकर ने अथक पारिश्रम करके और बड़ी सश्जबल्य के साथ संविधान का 


प्रार्प तैयार किया और जब प्रारूप तैयार हो गया तो व्योरेवार बहस संविधान. 


सभा में लम्बे समय तक चलती रही | डॉ» बी«अआर» अम्बेडकर से मिरन्तर प्रारूप य [ः रा | 





में त्रम्बान्धित आपत्तियों, प्रश्नों आदि पर विद्यार किया और उत्तर दिये 





के अथक पारिश्रम के बाद जो संविधान तैयार हुआ, वह छब्बीत 





जनवरी ॥950 को प्रभावी हो गया 








सन कि पाप की कक लकाअ पक साया सका घास के विलरेसरकेककपसस 


शा 


यह शक संयोग ही था कि संविधान ज्मा का गठन स्वतन्त्रता प्राप्त 
ते पूर्व ही हो गया । इतके मत्र उद्देगयों' के चर्चा का क्रम आरम्भ हो चका था 


और इ्डतत कारण स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ संविधान निर्माण की प्रक्रिया को गति- 


ग्ील बनाने में तनिक भी विल्मम्ब नहीं हुआ । यह भी संयोग ही था कि आरम्भ | हे 


में कांग्रेस संविधान ज्रभा की स्वायत्तता की मांग कर रही थी और इस तथ्य 


पर द॒दू थी कि संविधान निर्माण के कार्य में उसके उमर कोई अंक ने लगाया 


जाय । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ उत्ते स्वत: पर्णस्वायत्तता प्राप्त हो गयी 


और यह संविधान ज़्भा बिना किसी बाधा के अपने कार्य को प्रा करने में जट 


० 


गयी । प्रारूप तैयार करने वाली समिति के तदस्थों के चुनाव ते यह प्रकट हो | 
गया कि कांग्रेस ने विशेषज्ञों के मुझाव ते संविधान तिर्माण करना उचित समझा 
और इस कार्य को केवल दलगत राजनीति तक सीमित नहीं रखा | परन्तु इसका... 
अर्थ यह नहीं 'कि कांग्रेस ने प्रारूप तैयार करते और संविधान के स्वरूप का निर्णय... 


करने में प्रभावी भभिका नहीं निभाई क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभ- 


पटेल, राजेन्द्र प्रसाद आदि प्रमुख नेताओं ने प्रारूप तैयार करने से लेकर 
मंविधान की धाराओं को निष्िचत करने. में दिशा प्रदान की | इसी ते यह 
कहा' जा सकता है कि जिन महान्‌ नेताओं ने स्वतन्त्रता संघर्ष का नेतत्व किया 


उन्हीं के दिला निर्देगा में संविधान निर्माण का कार्य प्रा हआ । 


। 


८2० 


(७ 
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274: 


भारतीय राष्ट्रोय कांग्रेस के रूपानतरण के साथ-साथ संवैधानि 
पृधारों के प्रति उत्तके दृष्टिकोण और नीतियाँ में परिवर्तन आया । इत्त 
कारण काज़ित के दृष्टिकोण में लगातार गतिशीलता दिखाई देती है । 
.. प्रस्तुत अध्ययन ते यह भी जिष्कर्थ निकलता है कि धीरे-धीरे काग़ित का हे मे 
.._ दृष्टिटिकोण स्पष्ट होने लगा । उत्ते ब्रिटिश सरकार के इरादों को तमझता है 
: आत्ान हो गया | इसी ते ब्रिटिश सरकार के प्रति कांग्रेस की निर्भरता लय 
..._ लगातार कम होते हुये प्रायः तमाप्त की स्थिति तक आ गयी | ॥885 ते | क्‍ 
99 की अवधि में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार पर निर्भर रही । उसने यह... 
| आशा की 'कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटित संसद भारत में भी उन्हीं 


.. प्रणातांत्रिक मृल्यों और रिद्वान्तों को अपनायेंगे जो उन्होंने अपने देश में 


अपनाये थे और कुछ उपनिवेषशों में भी लाग किये थे परन्त समय के साथ- रा | 


ताथ कांग्रेत को यह स्पष्ट होता गया कि अग्रेजों का यह उद्दारवादी चेहरा 


उनके देश तक तथा कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि गोरी जाति के देशों तक ही... 








सीमित था | जब यह प्रकट हो गया कि साम्राज्यवादी शासक केवल आप अपने नि. हि 2 


हितों की तोच रहे ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी ।॥9॥9 के 





लगभग समाप्त हो गया था | इती समय से भारतीय राष्ट्रीय काग्ेत ने 
नये सिरें से संवैधानिक पारिवर्तनों के प्रात्ति रूख अपनाने की बात स्तोची । की 
ब्रत्तुत अध्ययन मे आरम्भिक तीन अध्यायों में काग़ेस की उदारवादी नीतियाँ 
की चर्चा यथाप्तम्भवकरते हुये यह उल्लेख किया गया है कि ॥99 का भारत 
तरकार अधिनियम पारित होने के साथ-साथ कांग़रेस के रब के बदलाव के 
.. स्पष्ट चिन्ह दिखलाई देने लगे तभी तो कांग्रेस ने 99 के अधिनियम द्वारा 

_ नियोजित विधानतभाओं के चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय किया 
और महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप ते इन विधान सभाओं की उपयोगिता 
पर प्रश्न चिन्ह लगाया | लम्बे विचार-विमर्श के उपरान्त जब यह अधि- 
नियम स्वीकृत हुआ तो काग़ेस इससे तनिक भी सनन्‍्तुष्ट नहीं हुयी क्योंकि भारत 
में प्रतिनिधि प्रणाली लाग करने का जो वायदा भारत सचिव ने अगस्त ।॥97 / | 
की घोषणा में किया था, वह परा होता हुआ नहीं दिखाई दिया | जब 
अधिनियम में ही इतके प्रावधान नहीं गये तो फिर भारत में संत्तदीय 
प्रणाली लागू होने का काज़ेत का तपना टूटता हुआ दिखाई दिया । काज़ेत । 


के धैर्य की यह परीक्षा थी | लम्बे समय तक यह संत्था भारत में उत्ती प्रकार 








की प्रतिनिधि शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक मल्यों को अपनाये जाने पर क्‍ 
बल दे रही थी जैसी व्यवस्था ब्रिटेन मैं थी । लेकिन ॥9॥9 के अधिनियम 
: द्वारा रेसे कोई भी प्रयास जब नहीं : किये गये तो कांग्रेस 








ने असहयोग आन्दोलन 





. इस अध्ययन से यही “निष्कर्ष (निकलता है 'कि संवैधा।निक पारिवर्तन 
करते तमय 'ब्रिटिश सरकार के अपने साम्नाज्यवादी लक्ष्य थे | वह भारत मेँ 
ब्रिटिश तत्ता की जड़ों को यथासम्भव सददढ़ बनाने की आधारभत नीति के 
_ अनुत्तार चल रही थी और राष्ट्रीय आन्दोलन को उसने एक चनौती के रूप _ क्‍ 
में देखा । जब कांग़ेस ने राष्ट्रीय शक्तियोँ को संगठित करके आन्दोलनात्मक 


संघर्ष तीव्र किया तो ब्रिटिश सरकार ने प्रतिनिधि संस्थाओं को कार्य करते 


देने की औपचारिकता आरम्भ की | ॥9॥9 के अधिनियम द्वारा गठित ये. कं! 
प्रातिनिधि संस्थार्थें नाम मात्र की प्रतिनिधि संस्थायें थी क्योंकि थे सीमित 5 | 
 प्रातिनिधित्व के आधार पर बनायी गयी थी। इनके चनावों में मत देने का 
रा अधिकार दस प्रतिशत ते अधिक लोगों को नहीं था। अतः ब्रिटिश सरकार ' 


मे चाहा था कि कुछ संवैधानिक उपाय करके और नाममात्र की प्रतिनिधि... | 


तेस्थाओं की गठित करके तथा पेचीदी द्वैध-शासन प्रणाली को प्रान्तों में 
लागू करके कांग्रेस के स्वराज्य संघर्ष का तामना किया जा सकता था | 
अतः आवश्यकता यह है कि संवैधानिक तुधारों के प्रति ब्रिटिश सरकार के है. 
वाल्तविक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काज़ेस की नीतियाँ एवं दृष्रिट- । 
कोणों की चर्चा की जाय और यही प्रथात प्रस्तत अध्ययन में करने का 


निरन्तर प्रयात्त किया गया है | 





के थ 





'22 मैं असहयोग आन्दोलन की समाप्ति पर केस के सम्मुख. 





870 


नये प्रश्न उठ खट्टे हुए और उन्हीं के अनुरूप उसे आन्दोलनात्मक संघर्ष के 


स्थान पर संवैधानिक राजनीति अपनानी पड़ी । यह परिवत॑न काँग्रेस के 








तभी नेताओं को स्वीकार नहीं हुआ । उदाहरर्ण के लिये, गाँधी जी, 

डाँ0 राजेन्द्र प्रताद, चढ़वती” राजगोपालाचारी आदि कागतसी नेताओं ने 

असह्योग आन्टोलन की समाप्ति के बाद भी संवैधानिक राजनीति को 

प्रनाना उचित नहीं समझा । परन्तु कांग्रेस में एक वर्ग ऐसा भी उभर 

जितने नयी परिस्थितियाँ के अनुतार कांग्रिस के सम्मुब नया विकल्‍प रखा | 
सी0आर0दास और मोती लाल नेहह के नेतृत्व में स्वराज्य क्‍ दल का गठन 

. नीकिया गया और इनके कॉसलिल बहिष्कार की नीति के स्थान पर काँलिल प्रेवेश है 
ह की. नीति अपनाथी | काग्रेत के जो नेता प्वराज्य हल की नीतियाँ में है रे 
विश्वास करते थे, उन्होंने ।925 और ।926 के निवाचनोँ में भाग लिया है 
और वे प्रान्तीय और केन्द्रीय विधाथिकाओँ मेँ गये । कॉसिल प्रवेश 


की स्वराज्यटल की नीति का आधार था, संवैधानिक उपायाँ ते राष्ट्रीय * के 








तंघर्ष को गतिशील रखना । चितर॑जन दात ने गया कांग्रेत की अध्यक्ष... 
करते हुए उन्‍नीत तौ बाइस मेँ अपने अध्यक्षीय भाषण में तवैधानिक राजनीति... 


की व्याख्या इस प्रकार की -- 


>मैरा विचार है कि मुधार योजना द्वारा गठित काँसिलें भारतीय 





राष्ट्र की प्रकृति और इसकी क्षमता के एबिल्कल विपरीत है । ब्रिटिश संसद ह 
का यह प्रयात्त है कि भारतीयों पर शक विदेशी व्यवस्था धोपी जाय «-.«.... 
“०० छन कौतलिलों के बहिष्कार करने के दो ही तरीके हैं या तो उन्हें 


स्वराज्य की नीतियों के अनसार बदला जाय अथवा उन्हें समाप्त कर दिया 
जाय | 


ती-आर« दात्त इस नीति को स्पष्ट कर रहे थे कि कॉसलों में 
प्रवेश करके प्रान्‍्तीय विधानसभाओं में ठ्यापक बदलाव लाने के उद्ृदेगय हे 
ते ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला जाय । इझत्ती लक्ष्य को ध्यान में रख- 
कर स्वराज दल ने प्रान्तीय और केन्द्रीय विधानत्भाजं मेँ प्रवेश किया और 
इनके माध्यम ते उन्‍नीत्त सौ उन्‍नीत के संविधान में व्यापक पारिवर्तनों की 
मांग की | उनके लगातार संघर्ष के कारण स्वैधानिक परिवर्तनों का प्रश्न 


देश के सम्मुख छाया रहा । 


उन्‍नीत सौ सत्ताहत में काग़ेप्त के सम्मुख संवैधानिक पारिवर्तनों का... 





प्रवून नये रूप में आया क्‍योंकि नवम्बर उन्‍्नीस सौ सत्ताइस मैं साइमन क्‍ है क्‍ 
| निमुक्ति की घोषणा कर दी गयी । यह काग़ेत के लिये शूक्क... 
नौती थी । इसने अनेक नीतिगत प्रशन खड़े कर दिये | सबते आपत्त्ति- 








जनक पहलू इस कमीशन का यह था कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था का 
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आकलन करने के लिये जो उच्च अधिकार प्राप्त कमीशन नियक्‍त किया गया 

था, उत्में किती भी भारतीय को इसका तदस्थ नहीं बनाया गया | इसका 

इतर आपत्तिजनक पहलू यह थाः (कि एक बार फिर भारत में एक आरोपित 

संवैधानिक व्यवस्था प्रभावी करने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी । परंपरागत क्‍ 
श्राटिग नीति का अनतप्तरण करते हथे तात ब्रिटिश सदत्यों को साइमन कमीपन हा 
कै रूप में भारत भेजा गया और उन्हें उन्‍नीत तौ उनन्‍नीत के संविधान के 


क्रियान्वयन और इसके तंशोधन का उत्तरदायित्व सौंपा गया | कांगिस की 





आपत्त्ति यह थी कि तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था. की आल्रोचना- करने के पी 

. कार्य ते उत्ते दूर रखा गया था ; अधिक ते अधिक कांग्रेस तेस्लाह ली जा सकती 

क्‍ क्‍ थी और उते भी स्वीकारना अथवा अस्वीकारना साइमन कमीजान के तदत्याँ 

पर निर्भर था। कांग्रेस ने साइमन कमीशन की नियाकक्‍्ति और इसकी कार्यवाही 
का विरोध करते हए इसका बहिष्कार किया | हु 









इती' म्मय कांग्रेस ने एक सकारात्मक निर्णय भी लिया यह था 
एके तामाति का गठन जिसे रेसे संविधान के प्राछ्य की संरचना का कार्य 


तापा गाया जिसको कांग्रेस के साथ-साथ सभी राजनीतिक दल 





वीकार | 
. करते हो | इती कारण मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू - .. 5 5 है हे 2] 








गयी, वो कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया पहला और | 





प्रारूप था । इसकी चर्चा' यथात्थान प्रस्तुत कर के इ झ्स 





ने यह 'फिद्व कर दिया कि संवैधानिक प्रग्नों पर कांग्रेस और मल्लिम लीग 


















अध्ययन में इसके महत्व का आकलन किया गया है और यह दर्जाया' गया है 
कि कांग्रेस की 





ओर ते एक लचीला रूख अपनाया गया और सभी का सहयोग 
प्राप्त करने के उपाय किये गये । नेहरू रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के उपरान्त क्‍ 
उठे विवादों के कारण यह प्रारूप केवल कागज पर ही बना रहा लेकिन इसने... 


. भावी कठिनाड्डयों का संकेत दे दिया था। नेहरू रिपोर्ट पर हथे वाद विवाद ही 


. के विचार पर्याप्त मिन्‍न थे । यादि कांग़ेत के नेताओं ने इस समय कोई 
सबक सीख लिया होता तो भविष्यय में उपजने वाली अनेक राजनीतिक और 
संवैधानिक गात्थियोँ को सलनझाने में सहायता मिल सकती थी । 


काग्िस द्वारा लगातार दबाव बनाये रखने का परिणाम यह हुआ 
कि भावी ल्वैधानिक व्यवस्था' के विष्यय में निर्णय करने के पूर्व ब्रिटिश सरकार 
ने उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया । यह सम्भेलन गोलमेज सम्मेलन के 
छप में जाना गया और इस प्रकार के तीन सम्मेलन उन्‍नीत सौ तीत से 
नीत सौ बत्तीत के बीच हुये | कांग़ेत्त ने केवल दत्त! गोलमेज सम्मेलन में 
भाग लिया और एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी लन्‍्दन गये. 
गोलमैज तम्मेलनों' ते कांग़ित की दुविधा प्रकट होती है | शक ओर काज़ेत.. 
के लिये संघर्ष कर रही थी और दुतरी और कांज़ेत्त दूसरे गोल कर क्‍ 























तैयार हो गयी । यथास्थान यह विवेचन करने का 


प्रयात किया गया है 'कि कांग्रेल का यह निर्णय कहाँ तक तर्क संगत था और 


क्या काग़ित को कुछ हाथ लगने की सम्भावना थी। ब्रिटिश सरकार के रूख. 


में इस समय तक कोई पारिवर्तन नहीं आया था और इस कारण उसने 


विरोधी शक्क्तियों को प्रोत्साहित करने 





नीति अपनायी ॥ 








उन्‍नीस सौ पैंतीस के अधिनियम के घोषित किये जाने 
सरकार ने केवल कांग्रेस गैस ते परामर्श करने का सीमित उपाय किया था । 
इससे अधिक कांग्रेस के दृष्टिकोण को समझने के प्रयास नहीं किये गये ।. 
की ओर ते अधिनियम के (५ आपात्त्तियाँ प्रकट की गयीं $ उसके 


भी इते स्वीकृत करके ब्रिटिश सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि वह 


करे 











तक भी संवैधानिक परिवर्तन की पूरी बागडोर अपने हाथ में रखना चाहती 
धी। 
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लेकिन कांग्रेस ने पूर्ण विरोध करने के स्थान पर प्रस्तादित संवैधानिक 





दारा' उपलब्ध प्रणाली में भागीदारी करने की नीति अपनायी । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि शक बार काँग्रेस फिर सैवैधानिक राजनीति की ओर आुड़ी । 
उत्तने .' ॥957 के चुनावाँ में केवल भाग ही नहीं लिया बल्कि विभिन्‍न प्रान्ताँ 
मैं बत्रिमण्डन भी बनाये । इससे कांग्रेस की भागीदारी और ।955 के 
संविधान को कार्यत्ष्य देने में उसकी सहमति के प्रमाण जिले । जो राजनीतिक- 
दल लगातार है्धर्श कर रहा था, उत्तने लगभग टी वघ्षी के कार्यकाल में प्रशासन 
की वाग्डोर संभालकर यह भी प्रमाणित किया कि वह हवैधानिक कार्यवाही 
को गति प्रदान करने को तैयार थी । 


959 से ।9५7 के बीच के वष्धी में संवैधानिक परिवत॑न ते जुड्ढे हुये... 
प्रगरम॒ भारतीय राजनीति पर छायथे रहे। ये शेसे निणायिक वर्ण 
थे जो इस देश के इतिहास में टीघधाल तक चर्चा के विषय 





रहे । जैसे ही द्वितीय महायुद्व प्रारम्भ हुआ गवनर जनरल ने... 
अपनी और से भारत को युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी । इससे 


उतने कभी यह आशा नहीं की थी कि भारत तरकार 








ह्ह्बीः उपैक्षा करेगी । अपनी अप्लतन्नता व्यक्त करते हुए कांग्रेस 


उन्तढ़ी 


ने प्रान्तीय सरकाराँ ते त्यागपत्र दे दिये । परिणाम यह हुआ कि 








।955 के अधिनियम द्वारा जी प्रान्तीय स्वायत्तता का प्रयोग आरम्भ 








5 था वह ढछ वर्षो में ही तमाण्त हो गया: 


काग्रेस मंत्रिमण्डलों का त्यागपत्र कह पक थोक हो 
यह राष्ट्रीय संगठन अब 'ब्रिठिश्ञ प्रकार ते टक्कर लेने का मन बना रहा है ; 
था और उसने देश के भविष्य पर दो टक निर्णय करने का आग्रह भारत... 
तरकार से किया । तत्कालीन तंवेधा-भिक जधार की मांग के अतिरिक्‍त क्‍ 
कांग्रेतत ने दृरगामी तधारों की भी माग की | इस प्रकार कांग्रेस का कहना 
था कि वह बुद्ध प्रयातों भें उसी स्थिति में गा मित्र होगी जब कुछ मृलमत के 
सैवैधानिक पारिवर्तनों के लिए भारत पत्रकार छुरन्त राजी हो | परन्त कांग्रेस. क्‍ 
को रेले कोई भी आजप्ासन नहीं मिले | क्‍ रा 





उन्‍्नीत तौ ब्यानीतत में 'क्रिप्त भिशन का भारत भैजा जाना ब्रिटिश 
तरकार के लिये एक पविवशता धी क्योंकि युद्ध की स्थिति निरन्तर जिगड़ 
रही थी, अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था और कांग्रेस का सहयोग पाप्त 








तरकार तरद कार और भारत सरकार 






क छेल खेलना आर कर दिया था। उसने मुत्लिम लीग... 


॥ 0) 


को कांग्रेस के विरोध में भड़काया | उस्ते प्रोत्साहित किया और उत्तके देगा 
विभाजन की मांग के प्रात्ति सहानभति जतायी | इन परिस्थितियों में 


_स्टैफड ढ्रिफत ने केवल भविष्य की बात की तो संवैधानिक प्रश्नों की जुत्थी 
छुलझने के स्थान पर और भी उलझन गयी । 





कांग्रेत का वैर्य अब सीमायें पार करने लगा था। उसने भारत छोड़ो 
आन्दोलन आरम्भ करके अंग्जों को भारत ते चले जाने को ललकारा | शक 
विशाल जन आन्दोलन अनेक वर्षों तक चला जित्तका एक मात्र उद्देशय था - 
अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश करना । विशाल जन आन्दोलन हु । 
को देखकर भारत सरकार हिल उठी | आन्द्वरोलन को तो प॒लिस और तेना 
की शक्ति से दबा दिया गया परन्त ब्रिटिश अधिकारियों को यह भली 
भांति ज्ञात हो गया कि उनके साम्राज्य का भारत में अस्तित्व त्माप्त है 
होने में अधिक समय नहीं है।. 








यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि उन्‍नीत सौ ब्यालीत 
के भारत छोड़ो आन्दोलन के परिणामस्वरूप भारत सरकार और ब्रिटिश 


सरकार को कागेस की शक्ति का अनमान हो गया था | वायसराय मे 





ब्दों में स्वीकारा' कि कांग्रेस जब चाहे प्रश्ञातन को ठप्प कर सकती | 





.... द्वितीय महायुद्ध के परचात्‌ ड्रिटेन में हुए स्तामान्य निवाचनों में. 
चर्चित की पराजय और श्रमिक सरकार के तत्ता में आने से सवैधामिक परि- _ 
वर्तनों का निर्णायक दौर आने मेँ विलम्ब नहीं हुआ । एक बार फिर ९ 
तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया और उत्तके प्रस्तावों के अलसार 
दो मुख्य निर्णय लिये गये | पहला निर्णय यह था कि भारतीय राजनीतिक ॥ 
दलों के सहयोग तेब्वायतराय की कार्यकारिणी गठित करके अन्तरिम सरकार | 
की स्थापना की गयी । जवाहरलाल नेहरू, अन्तरिम सरकार के प्रधानमंत्री. 
बने । द्वितीय महायुद्ध के पूर्व कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय है रे । 
राजनीतिक दलों" को इतने ठ्यापक अधिकार देकर उच्च स्तरीय प्रशासन में... हि क्‍ 
उनका सहयोग मांगा जायेगा । इससे कांग्रेस का मनोबल बढ़ा और उसे यह हा 


स्पष्ट संकेत मिले कि संवैधानिक पाररिवर्तनों का निर्णायक दौर आः चका 


था | 





दूसरा निर्णय था - अनेक वर्षो ते काज़िस शक और मांग लगातार 
करती आ' रही थी। यह भी भारतीयों को स्वयम्‌ संविधान निम गा ण का का, 





संविधान निर्माण की 








की मांग लगातार की और अन्ततः उन्‍नीत तो प्ि छ््यि गा लत अर कांगिन्न मिल हा 














* स्थातियोँ का घोतक थी । 


।9५6 और |9५7 मेँ जब संवैधानिक प्रगन लगातार महत्वपर्ण होता 
पतला गया तो आवश्यकता थी-- भारतीय राजनीतिक टलों' के एकमत होने की. 
कि रूप ते कॉग्रेत और झ्स्लिम लीग के समान हष्टिकोर्णों' की । परन्तु. 
द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त संवैधानिक प्रपर्नोँ' को लेकर जो भी वातार्थ आयोजित 
की गयी, उनमें इन दोनाँ दलों ने एक-ठूतरे के विरूद्ध ही टृष्िटकोण अपनाया । 
अन्तरिम सरकार के गठन का प्रश्न और सैविधान सभा की कार्यवाही का प्रन का 
लगातार उलझता चला गया तथा देश के दी प्रझ्ुथ राजनीतिक दल आपस में... क्‍ 
कीई समझौता न कर सके । इसका एक कारण था - भारत सरकार और 2 
ब्रिटिश सरकार की भूमिका जिल्होंने कॉग्रेल और मच्लिम लीग को निकट लाने. 
मैं कोई भूमिका नहीं निभाई बल्कि उनके मतमेटों' को बढ़ाने का ही कार्य किया है 


रवरा ॥9५7 को डब्रिटिय प्रधानमन्त्री की सत्ता हस्तान्तरणं की 
पौष्णी' के ताथ भारत मैं राजनीतिक सरगमी और भी तेज हुयी । सत्ता ह 
स्तान्तरण को गति प्रटान करने के लिए एक नये वायतरायथ को भारत भेजा १३० 
माउण्डटवैटन के सँध्चिप्त कार्यकाल में संवैधानिक परिवतनों' के महत्वा्ण .. ह 


न्य लिये गये । पेचीदा प्रश्न यह था कि सत्ता हस्तान्तरण को देश के... 















पर तन के ॥ एप | पा घ् कर्ष 6 लितोलिल हैं नी 
उत्तृत अध्ययन से यह निडकर्ण निकलता है कि रा 


्् 





गरान काग्रेत्त ने संवैधानिक पारिवर्तनों पर र लगातार चर्चा कफ 


डडिटकोीप के पिधय में समय-समय पर उच्च स्तर पर विचार किया । एक 
ओर क्ाग्रेस ने संवैधानिक अधिनियमों का विरोध किया, उनकी आलोचना 


7 दूसरी और अधिनियम द्वारा उपलब्ध संवैधानिक ढांचे मे आपसी 


भूमिका निभाने में भी कांग्रेस पीछे नहीं रही । ।925 से ।928 तक और 


[95५ से ।959 तक कांग्रेस ने संवैधानिक राजनीति का सहारा लिया । सह क्‍ 
इसते यह प्रफट होता है कि जैसी भी संवैधानिक स्थिति थी,  उ्तों रहकर. 
छञाग्रिस ने अपनी भ्रमिका सिभाई । लेदिन इसे अतिरिक्त काग्रैस कुछ मूल द 
संवैधानिक फसिद्वान्तों के प्रति लगातार आस्थावान रही और ऊांग्रेस के मंच... 


में वाए-बार आधार भरत संवेधा निक पररिवर्तनों पर जोर दिया गया | 


तिद फरे समान अधिकार रखने बाली केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान सभायें 


गफ्तिली उेन्द्रीय शासन, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, अल्पसंख्यकों 


ण्ः 2 
चाडछु 


_मिर्बल वर्गों के व्यापक सुरक्षा के अधिकार आदि 3निक प्ृुश्ननों पर कोग्रेत 


'हिस्थ नेताओं ने निषियत वियार बना लिये थ 


हक 


9५7 में जब देश स्वतन्त्र हुआ और काग्रैत के 
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नेत॒त्व में संविधान सभा तरत्त ही नये संविधान की संरचना में जठ गयी तो 





कांग्रेस ने संविधान निर्माण के प्रगरन को दल का प्रगनन नहीं बनाया | यह एक 
नीतिगत निर्णय था तभी तो संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली स्तात 
तदस्पीय समिति में केवल एक सदस्य कांग्रेस दल का था। यह अवप्नय है 'कि 
काग्रेल दल ने संविधान समा में और उसकी संरचना में तथा उसका स्वरूप 


निर्धारित करने में महत्वपर्ण भमिका निभाई लेकिन इसे दलगत राजनीति 


का प्रप्नन नहीं बनाया गया । 


कांग्रेस के जिन नेताओं को संविधान की संरचना का भार सौंप 
गया और जिन्होंने संविधान तभा में महत्वपर्ण भूमिका निभाई, उनमें से 
अधिकतर उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति ये । इन्हें पश्चिम के संविधान 
के प्रति आस्था थी। ये उन मृल्यों के प्रश्नंसत्त थे जो प्रश्चिचम के देशों मैं अनेक... 
दशकों ते जनजीवन को प्रभावित कर रहे ये । रेसी स्थिति में प्रायः अगेजी ः 
पढ़े लिखे तथा ब्रिटिश संत्दीय परंपरा के प्रति आस्थावान काग्रेत जनों ने रे है 


भारत में रेसी लोकतन्‍्त्रीय ठ्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जिसमे 





त्येक भारतीय को सम्मान प्राप्त हो, उत्तता जीवन मरघ्चित हो और 





नागरिक अधिक बहाल रहें | 
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